
नई दिल ल्ी। कागं्रेस की वरिष्ठ नतेा सोनिया 
गाधंी अपनी आगामी किताब ‘बिलॉन् गिंग : अ 
जर्नी ऑफ लव’ के जरिए अपने जीवन के उन 
पहलओुं को पाठकों के सामने लान ेजा रही 
हैं, जिन्हें लेकर दशकों स ेचर्चाए ंहोती रही हैं। 
मगंलवार को सोशल मीडिया प ल्ेटफॉर्म एक्स 
पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने कहा 
कि लबं ेसमय स ेदसूरे लोग उनकी कहानी 
बतात ेऔर लिखत ेरह ेहैं, लेकिन अब अपनी 
कहानी खदु सनुान ेकी उनकी बारी है। सोनिया 
गाधंी ने सकेंत दिया कि किताब के सामन ेआने 
के बाद इस पर चर्चा और कुछ विवाद भी हो 
सकत ेहैं। उनके मुताबिक, सार्वजनिक जीवन 
में किसी व्यक्ति के बारे में अलग-अलग राय 
बनना स्वाभाविक ह ैऔर उनकी किताब को 
लेकर भी ऐसा ही देखन ेको मिल सकता ह।ै
सोनिया गाधंी न े वीडियो में कहा कि उनके 
जीवन और व्यक्तित्व को लेकर वर्षों से बहतु 
कुछ लिखा गया ह,ै लेकिन उसमें कई बातें 
सही नहीं थीं। कुछ घटनाओं को गलत तरीके 
स ेप्रस्तुत किया गया, तो कुछ बातों को बढ़ा-
चढ़ाकर पशे किया गया। उनका कहना ह ैकि 
लबं ेसमय तक दसूरों के नजरिए से अपनी 
कहानी सामने आते देखने के बाद उन्होंने 
इस े स्वयं लिखन े का फैसला किया, ताकि 
घटनाओं और अनुभवों को अपनी समझ के 
अनसुार पाठकों तक पहुचंा सकें। उनके लिए 
यह किताब केवल अपने बारे में सफाई देने 
का माध्यम नहीं ह,ै बल्कि जीवन की यात्रा, 

रिश्तों, अनुभवों और स म्ृतियों को साझा करने 
का एक प्रयास ह।ै उन्होंन ेअपनी किताब को 
लेकर कहा कि वह इसे अपना पक्ष रखन ेके 
बजाय अपनी कहानी बताने के रूप में देखती 
हैं। सोनिया गांधी के अनुसार, किताब पढ़ने 
के बाद कुछ लोगों की उनके प्रति राय बदल 
सकती ह,ै जबकि कुछ लोग पहले स ेअधिक 
नकारात्मक राय भी बना सकते हैं। उन्होंने 
इस सभंावना को सहजता से स्वीकार करते 
हएु कहा कि सार्वजनिक जीवन में लोगों की 
धारणाएं अलग-अलग होती हैं। ऐसे में किताब 
के प्रकाशन के बाद होन ेवाली चर्चा को भी वह 
इसी स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा मानती हैं। 
उनके बयान स ेस्पष्ट ह ैकि वह अपन ेजीवन 
के अनभुवों को पाठकों के सामन े रखन े के 
साथ-साथ उनके मलू्यांकन के लिए भी तैयार 

हैं। सोनिया गाधंी की आने वाली किताब 
का एक महत्वपरू्ण पहलू परू्व प्रधानमतं्री 
राजीव गाधंी के साथ उनके जीवन और 
राजनीतिक परिस्थितियों स े जुड़ा ह।ै 
किताब में उन्होंने खलुासा किया ह ैकि 
जब राजीव गाधंी को देश का प्रधानमतं्री 
बनान ेकी बात सामन ेआई थी, तब वह 
इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थीं। सोनिया 
गाधंी न ेकहा कि वह कभी नहीं चाहती 
थीं कि राजीव गांधी प्रधानमतं्री बनें। यह 
खलुासा उस दौर की निजी परिस्थितियों 
और राजनीतिक घटनाक्रम को समझने 
के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा 

ह,ै जब गाधंी परिवार भारतीय राजनीति के 
केंद्र में था। राजीव गाधंी का प्रधानमतं्री बनना 
उनके परिवार के जीवन में एक बड़ा बदलाव 
था। राजनीति से दरू रहन े की इच्छा रखने 
वाले परिवार के लिए सार्वजनिक जीवन की 
जिम्मेदारिया ंऔर उससे जुड़ी चुनौतियां निजी 
जीवन को भी प्रभावित करती थीं। सोनिया 
गाधंी की किताब में इस प्रसगं का जिक्र 
उनके व्यक्तिगत अनभुवों और उस समय की 
भावनाओं को समझने का अवसर दे सकता 
है। हालाकंि, इस फैसले के पीछे के विस्तृत 
कारणों और परिस्थितियों को लेकर पाठकों को 
किताब में उनके पूरे विवरण का इतंजार रहगेा। 
सोनिया गाधंी ने एक्स पर साझा किए गए अपने 
पहले वीडियो में राजीव गाधंी के साथ पहली 
मुलाकात और उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत 

का भी जिक्र किया। उन्होंन ेबताया कि दोनों 
की प्रेम कहानी कैम्ब्रिज के एक छोटे स ेग्रीक 
रेस्तरां में शुरू हुई थी। उस मुलाकात से शरुू 
हुआ रिश्ता आग ेचलकर विवाह और साझा 
जीवन की लबंी यात्रा में बदल गया। सोनिया 
गाधंी न ेअपन ेऔर राजीव गाधंी के साथ बिताए 
समय को प्यार, हंसी और यादों स ेभरी दनुिया 
के रूप में याद किया। यह निजी प्रसगं उनकी 
किताब के उन हिस्सों में शामिल ह,ै जिनके 
जरिए पाठक सोनिया गाधंी के सार्वजनिक 
व्यक्तित्व स े इतर उनके पारिवारिक और 
भावनात्मक जीवन को जान सकेंग।े भारतीय 
राजनीति में लबें समय तक महत्वपरू्ण भमूिका 
निभाने वाले गाधंी परिवार की कहानी अक्सर 
राजनीतिक घटनाओं और फैसलों के सदंर्भ में 
चर्चा में रही है। ऐसे में सोनिया गाधंी की ओर 
स ेअपन ेरिश्ते और निजी अनभुवों को अपने 
शब्दों में साझा करना पुस्तक को एक अलग 
दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सोनिया गाधंी 
न ेबताया कि वह अपनी किताब के माध्यम 
स े उस दनुिया को पाठकों के साथ साझा 
करना चाहती हैं, जिस ेउन्होंन ेराजीव गाधंी के 
साथ बनाया था। उनके मुताबिक, यह यात्रा 
केवल राजनीतिक घटनाओं की कहानी नहीं, 
बल्कि प्यार, रिश्तों, जीवन के बदलावों और 
व्यक्तिगत अनभुवों स े भी जडु़ी ह।ै किताब 
में उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों को किस 
विस्तार से शामिल किया गया है, यह प्रकाशन 
के बाद सामने आएगा।

लदंन। जलवाय ु परिवर्तन और प्राकृतिक 
आपदाओं का असर दनुिया भर में बढ़ रहा ह।ै 
कहीं भीषण गर्मी लोगों की जान ले रही है, तो 
कहीं बाढ़, सखूा और तफूान खेती, कारोबार 
और जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इस 
सकंट के बीच दनुिया के सबसे अमीर लोगों की 
भमूिका को लेकर ऑक्सफैम की एक नई रिपोर्ट 
न ेगभंीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मतुाबिक, 
दनुिया के सबसे अमीर 0.1 प्रतिशत लोग, 
जिनकी सखं्या करीब 80 लाख बताई गई ह,ै 
दनुिया की सबसे गरीब 350 करोड़ आबादी 
की तुलना में अधिक कार्बन प्रदूषण फैलात ेहैं। 
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया ह ैकि बहेद 
अमीर लोग जलवाय ुसकंट से जुड़े कारोबार में 
निवशे करके प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी 
मुनाफा कमा रहे हैं।
ऑक्सफैम के अनुसार, अत्यधिक सपंन्न लोगों 
न े आपदाओं स े बचाव, राहत, मरम्मत और 
पनुर्निर्माण स ेजडु़े कारोबार में बड़े पमैान ेपर 
निवशे किया ह।ै जलवाय ुपरिवर्तन के कारण 
इन सेवाओं की मागं बढ़ने की सभंावना ह।ै 
अनमुान ह ैकि इस क्षेत्र का सालाना बाजार वर्ष 
2029 तक 70 अरब डॉलर से बढ़कर 92 
अरब डॉलर तक पहंुच सकता है। इस कारोबार 
में एयर कंडीशनर और कूलिगं उपकरण, बाढ़ 

स ेसरुक्षा के इतंजाम, आग बझुान ेके उपकरण, 
परिवहन, खाद्य आपरू्ति, बीमा और कर्ज जसैी 
सवेाए ंशामिल हैं। रिपोर्ट का तर्क ह ैकि जलवायु 
सकंट को बढ़ाने वाले उद्योगों से जडु़े कुछ 
निवशेक उसी सकंट के परिणामों से निपटने 
वाले कारोबार से भी लाभ हासिल कर सकते हैं।

भीषण गर्मी में अमीरों के उत्सर्जन की 
बड़ी भमूिका

रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन और भीषण गर्मी की 
घटनाओं के बीच संबधं को रेखाकंित किया 
गया है। इसके मतुाबिक, सबसे अमीर आबादी 
के किसी एक व्यक्ति का उत्सर्जन सबसे गरीब 
आबादी के एक व्यक्ति की तलुना में भीषण 
गर्मी की घटनाओं में करीब 400 गनुा अधिक 
योगदान दे सकता ह।ै यह अतंर बताता ह ैकि 
जीवनशलैी, ऊर्जा की खपत और अत्यधिक 
प्रदषूण फैलाने वाले साधनों के इस्तेमाल का 
जलवाय ुपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता ह।ै
ऑक्सफैम ने दावा किया ह ैकि दनुिया के सबसे 
अमीर एक प्रतिशत लोगों के एक वर्ष के कार्बन 
उत्सर्जन से पदैा होन ेवाली अतिरिक्त गर्मी के 
कारण भविष्य में करीब 19 लाख अतिरिक्त मौतें 
हो सकती हैं। रिपोर्ट के अनमुान के अनसुार, 
इनमें स ेलगभग 78 प्रतिशत मौतें गरीब देशों 
में हो सकती हैं। हालाकंि, य ेअनमुान जलवायु 

प्रभावों के विश्लेषण पर आधारित हैं और इन्हें 
वास्तविक रूप स ेदर्ज हो चकुी मौतों के आकंड़े 
के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया ह ैकि जलवायु सकंट 
का प्रभाव सभी देशों और सामाजिक वर्गों पर 
एक समान नहीं पड़ता। गरीब समदुायों के 
पास गर्मी स ेबचाव, बेहतर आवास, स्वास्थ्य 
सवुिधाओं और आपदा के बाद दोबारा जीवन 
शरुू करन े के लिए अक्सर सीमित ससंाधन 
होत े हैं। ऐस े में जिन लोगों का प्रदषूण में 

योगदान अपेक्षाकृत कम ह,ै उन्हें भी जलवायु 
परिवर्तन के गभंीर परिणाम झेलन ेपड़ सकत ेहैं।

निजी जेट और आलीशान जीवनशलैी 
पर सवाल

ऑक्सफैम की रिपोर्ट में निजी जेट के इस्तेमाल 
को अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन का एक उदाहरण 
बताया गया ह।ै रिपोर्ट के अनसुार, अमीरों के 
निजी जटे महज दो सकंेड में उतना कार्बन 
प्रदषूण फैला सकत े हैं, जितना दनुिया की 
सबस े गरीब आधी आबादी परूे एक वर्ष में 

उत्सर्जित करती ह।ै इस तलुना के जरिए रिपोर्ट 
न ेअत्यधिक प्रदषूण फैलान ेवाली विलासितापरू्ण 
जीवनशलैी पर सवाल उठाए हैं।
निजी विमानों के अलावा बड़े घरों में ऊर्जा 
की अधिक खपत, बार-बार हवाई यात्राएं और 
ससंाधनों का अत्यधिक इस्तेमाल भी कार्बन 
उत्सर्जन बढ़ान े वाले कारकों में शामिल हैं। 
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया ह ै कि 
जलवाय ुसकंट स ेनिपटन ेके लिए केवल आम 
नागरिकों की आदतों में बदलाव पर्याप्त नहीं 
होगा। अधिक प्रदूषण फैलान ेवाले लोगों और 
कारोबारों की जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी ह।ै
ऑक्सफैम न ेअनमुान जताया ह ैकि वर्ष 2050 
तक जलवाय ु संकट के कारण करीब 100 
करोड़ लोगों को विस्थापन का सामना करना 
पड़ सकता ह।ै यह संख्या दनुिया की अनमुानित 
आबादी का लगभग 10 प्रतिशत होगी। जलवायु 
परिवर्तन के चलत ेसमदु्र के जलस्तर में वृद्धि, 
अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और आजीविका के 
साधनों के नष्ट होने जैसी परिस्थितियां लोगों को 
अपन ेघर छोड़ने के लिए मजबरू कर सकती हैं। 
ऐस ेविस्थापन का असर खासकर उन समदुायों 
पर पड़ सकता ह,ै जो खतेी, मछली पालन और 
प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
217 कंपनियों के निवेश पर उठाए सवाल

रिपोर्ट में 217 ऐसी कंपनियों की पहचान किए 
जान े का दावा किया गया ह,ै जो एक ओर 
जलवाय ुसंकट को बढ़ाने वाले उद्योगों से जुड़ी 
हैं और दसूरी ओर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव 
या उनके प्रभावों से निपटन ेवाले कारोबार से भी 
लाभ उठा सकती हैं। ऑक्सफैम के मतुाबिक, 
इन कंपनियों में दनुिया के बेहद अमीर लोगों 
का निवशे ह।ै रिपोर्ट के अनसुार, यह स्थिति 
जलवाय ुसंकट और उससे जुड़े कारोबारी हितों 
के बीच मौजूद संबधंों पर ध्यान देन ेकी जरूरत 
को सामन ेलाती ह।ै ऑक्सफैम इंटरनेशनल के 
कार्यकारी निदेशक अमिताभ बेहर न ेइस स्थिति 
पर टिप्पणी करते हएु कहा कि बेहद अमीर 
लोग धरती को आग लगा रह ेहैं और फिर आग 
बझुान ेके उपकरणों के लिए बाकी लोगों से पसेै 
वसूल रह ेहैं। यह टिप्पणी रिपोर्ट के उस मखु्य 
निष्कर्ष को व्यक्त करती ह,ै जिसमें जलवायु 
संकट पदैा करन ेमें अधिक योगदान देन ेवाले 
निवशेकों और उसस े निपटन े के कारोबार से 
लाभ कमान ेवालों के बीच संभावित दोहरे लाभ 
की ओर इशारा किया गया ह।ै
हालांकि, आपदा प्रबधंन, राहत और पनुर्निर्माण 
स ेजुड़ी सभी कंपनियों को एक ही श्रेणी में नहीं 
रखा जा सकता। बाढ़ से सुरक्षा, अग्निशमन, 
स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन आपरू्ति 

जैस ेक्षेत्रों में निवशे आपदाओं से लोगों की रक्षा 
करन े में महत्वपूर्ण भमूिका निभा सकता ह।ै 
रिपोर्ट की चितंा उन कारोबारी हितों को लेकर ह,ै 
जिनमें प्रदषूण बढ़ान ेवाली गतिविधियों स ेलाभ 
और उसी संकट के परिणामों से निपटन ेवाली 
सवेाओं से कमाई, दोनों शामिल हो सकत ेहैं।
खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़न ेस ेभी मिल 

सकता ह ैलाभ
प्राकृतिक आपदाओं का असर खाद्य आपरू्ति 
और कीमतों पर भी पड़ता ह।ै सूखा, बाढ़ या 
तफूान फसलों को नकुसान पहंुचात ेहैं, जिससे 
उत्पादन घट सकता ह ैऔर बाजार में खाद्य 
पदार्थों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती ह।ै 
ऐसी परिस्थितियों में कीमतें बढ़ने पर कुछ बड़ी 
खाद्य व्यापार कंपनियों को अधिक मनुाफा मिल 
सकता ह।ै ऑक्सफैम की रिपोर्ट इसी पहलू की 
ओर ध्यान दिलाती ह ै कि जलवाय ु संकट से 
होन े वाला आर्थिक नकुसान समाज के सभी 
वर्गों में समान रूप स ेवितरित नहीं होता।
रिपोर्ट में कहा गया ह ैकि अरबपतियों स ेजुड़ी 
संपत्ति में वर्ष 2020 के बाद से करीब 120 
अरब डॉलर की बढ़ोतरी हईु ह।ै इस आकंड़े 
के संदर्भ में खाद्य व्यापार और आपरू्ति शृंखला 
स े जुड़े कारोबारी हितों पर सवाल उठाए गए 
हैं। हालांकि, संपत्ति में हईु परूी वृद्धि को केवल 

जलवाय ुआपदाओं या खाद्य पदार्थों की बढ़ती 
कीमतों का परिणाम नहीं माना जा सकता। 
इसके लिए अलग-अलग कंपनियों के कारोबार, 
बाजार की परिस्थितियों और निवशे स े जडु़े 
कारकों का विश्लेषण जरूरी ह।ै
अमीरों और बड़ी कंपनियों पर भारी कर 

लगान ेकी मागं
ऑक्सफैम ने जलवाय ु सम्मेलन कॉप31 में 
भाग लेन े वाली सरकारों से मागं की ह ै कि 
प्रदषूण फैलान े वाले अत्यधिक सपंन्न लोगों 
और कंपनियों को जलवायु सकंट की कीमत 
चुकान े की जिम्मेदारी दी जाए। सगंठन ने 
अमीरों की आय और सपंत्ति पर स्थायी कर 
लगान ेतथा निजी जटे जसेै अत्यधिक प्रदूषण 
फैलान ेवाले विलासितापूर्ण साधनों पर भारी कर 
लगान ेकी सिफारिश की है।
संगठन का मानना ह ैकि इस तरह के कदमों 
स ेजलवाय ुसंकट स ेनिपटन ेके लिए ससंाधन 
जुटाए जा सकते हैं और प्रदषूण फैलान ेवाले 
वर्गों की जवाबदेही बढ़ाई जा सकती ह।ै इससे 
प्राप्त धन का इस्तेमाल आपदा से प्रभावित 
समदुायों की सहायता, जलवाय ु अनकूुल 
बनुियादी ढांच ेके निर्माण और कमजोर आबादी 
को सुरक्षा देन े वाली योजनाओं में किया जा 
सकता ह।ै

नई दिल्ली। वर्ष 2027 में विधानसभा 
चुनाव होने वाले पांच राज्यों में निष्पक्ष 
और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित 
करने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव 
कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के 
तबादले का निर्देश जारी किया है। इस 
आदेश के दायरे में उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल 
हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अपने 
गृह जिले में तैनात अधिकारियों और 
एक ही जिले में निर्धारित अवधि तक 
सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को 
दूसरी जगह तैनात किया जाना चाहिए। 
इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान 
प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना और 
किसी अधिकारी के लंबे समय तक एक 
ही क्षेत्र में तैनात रहने से पैदा होने वाली 
संभावित समस्याओं को रोकना है। हाल 
ही में आयोग ने इन पांच राज्यों सहित 
17 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष 
सारांश पुनरीक्षण का निर्देश भी दिया था।
आयोग के निर्देश के मुताबिक, अपने गृह 
जिले में तैनात अधिकारियों के साथ उन 
अधिकारियों का भी तबादला किया जाना 
है, जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान 
किसी जिले में तीन साल की सेवा पूरी 
कर ली है। उत्तर प्रदेश के मामले में 31 
मई 2027 तक किसी जिले में तीन साल 
का कार्यकाल पूरा करने वाले अधिकारी 

भी इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। 
आदेश में जिला निर्वाचन अधिकारी, 
रिटर्निंग अधिकारी, अतिरिक्त जिला 
मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, 
तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी 
सहित जिला स्तर पर चुनाव संबंधी 
जिम्मेदारियां निभाने वाले अधिकारियों 
को शामिल किया गया है। इसके अलावा 
संभागीय आयुक्तों और नगर आयुक्तों 
पर भी यह निर्देश लागू होगा।
पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी 
इस व्यवस्था के दायरे में रखा गया 
है। आयोग के निर्देश के अनुसार, 
उपनिरीक्षक से लेकर रेंज स्तर पर 
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और 
पुलिस महानिरीक्षक तक के अधिकारियों 
के तबादले निर्धारित मानकों के अनुरूप 
किए जाने हैं। इसके साथ ही आबकारी 
और परिवहन विभाग में उपनिरीक्षक या 

उससे ऊपर के 
रैंक के अधिकारी 
भी इस निर्देश से 
प्रभावित होंगे। 
इन विभागों के 
अधिकारी कानून-
व्यवस्था, निगरानी 
और प्रवर्तन से 
जुड़े कार्यों में 
भूमिका निभाते 
हैं, इसलिए चुनाव 

से पहले उनकी तैनाती की समीक्षा को 
महत्वपूर्ण माना जाता है।
हालांकि, आयोग ने कुछ श्रेणियों के 
अधिकारियों और कर्मचारियों को इस 
आदेश से छूट भी दी है। राज्य मुख्यालयों 
में तैनात अधिकारियों पर यह निर्देश 
लागू नहीं होगा। इसी तरह चुनाव कार्यों 
से सीधे तौर पर जुड़े नहीं रहने वाले 
कर्मचारियों, जैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों 
और शिक्षकों को भी इसके दायरे से 
बाहर रखा गया है। इस व्यवस्था का 
प्रमुख जोर उन अधिकारियों की तैनाती 
में बदलाव पर है, जिनकी जिम्मेदारियां 
चुनाव प्रबंधन, प्रशासनिक निगरानी, 
कानून-व्यवस्था और निर्वाचन संबंधी 
कार्यों से सीधे जुड़ी हैं।
पांचों राज्यों में वर्ष 2027 के दौरान 
विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश 

विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 
मई 2027 को समाप्त होगा, जबकि 
गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड 
की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 
2027 में अलग-अलग तारीखों पर 
समाप्त होना निर्धारित है। ऐसे में चुनाव 
आयोग ने चुनावी तैयारियों के शुरुआती 
चरण में ही अधिकारियों की तैनाती से 
संबंधित प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू कर 
दिया है। चुनाव से पहले प्रशासनिक 
व्यवस्था की समीक्षा करना आयोग 
की चुनावी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण 
हिस्सा होता है।
चुनाव आयोग आमतौर पर लोकसभा 
और विधानसभा चुनावों से पहले 
ऐसे निर्देश जारी करता है, ताकि 
चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक 
अधिकारियों की निष्पक्षता पर सवाल न 
उठें। गृह जिले में तैनाती और एक ही 
जिले में लंबे समय तक पदस्थ रहने से 
संबंधित मानकों का उद्देश्य प्रशासनिक 
संतुलन बनाए रखना है। अब संबंधित 
राज्य सरकारों और विभागों को आयोग 
के निर्देशों के अनुरूप अधिकारियों 
की तैनाती की समीक्षा कर आवश्यक 
कार्रवाई करनी होगी। इस प्रक्रिया का 
असर चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां संभाल 
रहे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों 
के कार्यक्षेत्र पर पड़ सकता है।

जलवाय ुसकंट से भी मनुाफा कमा रह ेदनुिया के सबस ेअमीर लोग

दशकों तक दूसरों ने मेरी कहानी बताई, अब मेरी बारी : सोनिया गांधी

ऑक्सफैम की रिपोर्ट में दावा, 0.1 प्रतिशत अमीरों का कार्बन उत्सर्जन दुनिया के 350 करोड़ गरीबों से अधिक

कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची जारी, 99.32 लाख नाम घटे
बेंगलुरु। कर्नाटक में विशेष गहन 
पुनरीक्षण (एसआईआर) की 
प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंगलवार 
को अंतिम मतदाता सूची जारी कर 
दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी 
(सीईओ) कार्यालय के आंकड़ों 
के मुताबिक, राज्य में अब कलु 
4,55,00,011 मतदाता दर्ज हैं। 
पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की 
संख्या 5,54,32,314 थी। इस 
तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 
99.32 लाख मतदाताओं का अंतर 
सामने आया है। अंतिम सूची जारी 
होने के साथ ही राज्य में मतदाता 
सूची के अद्यतन की प्रक्रिया का एक 
महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। 
हालांकि, मतदाताओं की संख्या में 
आई इस बड़ी कमी को समझने के 
लिए पुनरीक्षण से पहले और बाद के 
आंकड़ों के साथ-साथ नाम जोड़ने, 
हटाने और संशोधन की पूरी प्रक्रिया 
को देखना जरूरी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय 
के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 
में 2,25,40,493 पुरुष और 
2,29,12,355 महिला मतदाता 
शामिल हैं। इसके अलावा तीसरे लिग 
के 2,841 मतदाताओं के नाम भी दर्ज 
किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 
राज्य में महिला मतदाताओं की 
संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक 
है। अंतिम सूची में युवा मतदाताओं 
को भी स्थान मिला है। 18 से 19 
वर्ष की आयु के 6.83 लाख से 
अधिक मतदाता सूची में शामिल 
हैं। नए और युवा मतदाताओं का 
पंजीकरण चुनावी प्रक्रिया में उनकी 
भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण माना जाता है।
मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण 
के दौरान दावे और आपत्तियां दर्ज 

कराने के लिए 24 अगस्त से 23 
सितंबर तक का समय निर्धारित 
किया गया था। इस अवधि में 
मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, 
पहले से दर्ज विवरण में सुधार करने 
और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने 
के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। 
कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 
दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान 
कुल 10,08,038 नए नाम जोड़े 
गए, जबकि 1,88,324 नाम हटाए 
गए। इसके अलावा 8,96,519 
प्रविष्टियों में सुधार किया गया। 
प्राप्त आवेदनों की जांच और उनके 
निपटारे की प्रक्रिया 22 अक्टूबर तक 
चली, जिसके बाद अंतिम मतदाता 
सूची जारी की गई।
नाम हटाने के आंकड़ों में सबसे 
बड़ी संख्या उन मतदाताओं की रही, 
जिनके स्थायी रूप से दूसरी जगह 
चले जाने के कारण उनक े नाम 
संबंधित सूची से हटाए गए। कलु 
1,88,324 हटाई गई प्रविष्टियों में 
से 1,24,327 नाम इसी श्रेणी में थे। 
इसके अतिरिक्त 61,960 नाम अन्य 
श्रेणियों में हटाए गए, जिनमें सुनवाई 

के दौरान अयोग्य पाए गए मतदाता 
शामिल थे। सूची से 1,091 मृत 
मतदाताओं के नाम भी हटाए गए। 
वहीं, 762 दोहरी प्रविष्टियों और 
184 अनुपस्थित मतदाताओं के नाम 
हटाए जाने की जानकारी दी गई है। 
इन श्रेणियों के आंकड़े बताते हैं कि 
पुनरीक्षण के दौरान मतदाता विवरण 
की जांच और पात्रता के सत्यापन पर 
ध्यान दिया गया।
नए मतदाताओं के पंजीकरण और 
मौजूदा प्रविष्टियों में बदलाव के 
लिए अलग-अलग फॉर्म के माध्यम 
से आवेदन लिए गए। अधिकारियों 
के आंकड़ों के मुताबिक, फॉर्म-6 के 
जरिए 8,77,104 नाम जोड़े गए। 
यह फॉर्म नए मतदाता के रूप में 
पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है। फॉर्म-6ए के माध्यम से 
2,312 नाम जुड़े, जबकि फॉर्म-
8 के जरिए 1,28,622 प्रविष्टियां 
जोड़ी गईं। फॉर्म-8 के अंतर्गत 
मतदाता विवरण में संशोधन और 
स्थान परिवर्तन से संबंधित आवेदन 
शामिल थे। इस तरह दावे-आपत्तियों 
की अवधि में नए नाम जोड़ने के 

साथ-साथ मतदाता सूची 
में पहले से दर्ज विवरण 
को दुरुस्त करने की 
प्रक्रिया भी चली।
विशेष गहन पुनरीक्षण 
का उद्देश्य मतदाता 
सूची को अद्यतन करना 
और उसमें दर्ज नामों 
तथा विवरणों की जांच 
करना होता है। इस 
प्रक्रिया में नए पात्र 
मतदाताओं को शामिल 
करने, मृत या स्थायी 
रूप से स्थानांतरित हो 
चुके लोगों की प्रविष्टियों 
की समीक्षा करने और 

दोहरी प्रविष्टियों जैसी समस्याओं 
को दूर करने पर ध्यान दिया जाता 
है। कर्नाटक में अंतिम सूची जारी 
होने के बाद अब मतदाताओं के 
लिए अपने नाम और व्यक्तिगत 
विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण 
होगा, ताकि किसी त्रुटि की स्थिति में 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार 
कराया जा सके। पुनरीक्षण से पहले 
और अंतिम सूची के बीच करीब 
99.32 लाख मतदाताओं का अंतर 
सामने आने के बावजूद, इसे केवल 
हटाए गए नामों की संख्या के बराबर 
नहीं माना जाना चाहिए। दोनों 
सूचियों के कलु आंकड़ों में अंतर नए 
नाम जुड़ने और नाम हटाए जाने, 
दोनों प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव 
को दर्शाता है। उपलब्ध आंकड़ों के 
अनुसार, दावे-आपत्तियों के दौरान 
10.08 लाख नए नाम जोड़े गए और 
1.88 लाख से अधिक नाम हटाए 
गए। अंतिम सूची में 4.55 करोड़ 
से अधिक मतदाताओं का दर्ज होना 
राज्य की अद्यतन मतदाता सूची की 
स्थिति को दर्शाता है।
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संपादकीय

यह विडंबना ही है कि जब देश की राजधानी में 
प्रदूषण की गंभीरता दिखायी देती है तो देश के नीति-
नियंता पराली निस्तारण को लेकर बड़ी-बड़ी बातें 
करने लगते हैं। अभी कोई अंतिम वैज्ञानिक अध्ययन 
भी सामने नहीं आया है कि पंजाब या अन्य राज्यों में 
पराली जलाने की प्रदूषण में कितनी फीसदी भूमिका 
है। लेकिन एक बात तो तय है कि पराली निस्तारण 
के जो भी विकल्प दिए जाते हैं, वे समय के अनुरूप 
किसान की सुविधा व आर्थिकी के अनुरूप नहीं हैं। 
यदि ये उपाय कारगर होते तो पराली प्रबंधन पर खर्च 
किए जाने वाले हजारों करोड़ रुपयों पर एक छोटी-
सी माचिस भारी न पड़ती। किसान अपने खेतों में 
पराली को बार-बार यदि आग के हवाले करते हैं 
तो उसके पीछे का कड़वा सच यह भी है कि धान 
के अवशेषों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने की 
तुलना में, पराली जला देना उसे सुविधाजनक, सस्ता 
तात्कालिक निस्तारण का विकल्प नजर आता है। 
निस्संदेह, जब तक आर्थिक रूप से लाभप्रद विकल्प 
किसान को नहीं दिया जाता, तब तक केवल सब्सिडी 
देने या दंडात्मक कार्रवाई करने के बहुत सीमित 
परिणाम ही सामने आएंगे। सूत्रों के अनुसार पंजाब में 
15 सितंबर से 24 अक्तूबर के बीच खेतों में पराली 
जलाने की 574 घटनाएं दर्ज की गई हैं। यदि पिछले 
साल के आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो इसी अवधि 
में 561 घटनाएं ही सामने आई थीं। आंकड़े बताते हैं 
कि इस साल 270 घटनाएं अकलेे तरनतारन में और 
144 घटनाएं अमृतसर के इलाके में सामने आई हैं। 
जो बताती हैं कि इन दोनों इलाकों में विशेष रूप से 
ध्यान देने और पराली जलाने से रोकने के लिये ठोस 
कदम उठाने की जरूरत है। उल ल्ेखनीय है कि पंजाब 
में अभी भी धान की फसल काटने का मौसम चल रहा 
है। यहां यह तथ्य उल ल्ेखनीय है कि इस साल पराली 
प्रबंधन के लिये 576 करोड़ रुपये आवंटित किए गए 
थे। इसके अलावा सब्सिडी वाली लगभग 21,155 
मशीनें उपलब्ध कराई गई थीं। दरअसल, सरकारी 
आर्थिक मदद के बावजूद किसानों को मशीनों को 
चलाने के खर्च, धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के 
बीच बहुत कम समय समय मिलने और जरूरत के 
समय मशीनें न मिल पाने जैसी समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है। उल ल्ेखनीय है कि वैज्ञानिक तरीके से 
पराली प्रबंधन करने में प्रति एकड़ दो हजार से लेकर 
ढाई हजार रुपये तक खर्च आ सकता है। तभी आर्थिक 
चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों कोे पराली 
जलाना सबसे आसान विकल्प लगता है। हालांकि, 
शासन व प्रशासन ने पराली जलाने से रोकने के लिये 
सख्ती बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार अब तक पराली 
जलाने के मामले में 113 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। 
इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड में 205 रेड एंट्री की 
गई हैं। साथ ही 11.4 लाख रुपये का पर्यावरण को 
नुकसान पहुंचाने का आर्थिक दंड लगाया गया है। 
निस्संदेह, देश में व्याप्त पर्यावरण संकट के मद्देनजर 
ऐसी कार्रवाई करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि 
खेतों में पराली जलाने से समाज को प्रदूषण के रूप में 
सेहत के लिये भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि, 
केवल जुर्माना लगाने से व्यावहारिक विकल्पों की कमी 
पूरी नहीं हो सकती। साथ ही, साफ हवा बनाये रखने 
की पूरी कीमत अकेले किसानों को ही नहीं चुकानी 
चाहिए। दरअसल, प्राथमिकता यह रहे कि फसल 
अवशेषों का प्रबंधन सस्ता और सहज-सुलभ हो। 
इसके लिये पराली एकत्र करने और उसे ढोने के लिये 
जरूरी मशीनों यानी बेलर्स की कमी को भी दूर किया 
जाना चाहिए। किसानों को बायोमास पाॅवर प्लांट, ईंट-
भट्टों और अन्य उद्योगों से जोड़ने वाले भरोसेमंद बाजार 
उपलब्ध कराकर, कृषि अवशेषों को एक आर्थिक 
संसाधन में बदला जा सकता है। इसके साथ ही बिना 
आग लगाए पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को 
प्रोत्साहन देने पर भी विचार किया जाना चाहिए। सही 
मायने में सफलता को इस आधार पर मापा जाना 
चाहिए कि कितने खेतों को बिना जलाये साफ किया 
गया, न कि इस आधार पर कि कितना पैसा खर्च हुआ। 
या फिर कितनी मशीनें बांटी गई। इस दिशा में पंजाब 
में केंद्र सरकार, राज्य सरकार,उद्योगों और किसानों को 
तालमेल के साथ काम करना चाहिए।

पंजाब को चाहिए 
व्यावहारिक समाधान

अभियान 

प्रेरणा 

इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनकी 
महानता उनके जीवनकाल तक सीमित नहीं रहती, 
बल्कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों के 
लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। भारतीय गणितज्ञ 
श्रीनिवास रामानुजन ऐसे ही असाधारण प्रतिभा के 
धनी थे। उन्होंने अपनी विलक्षण गणितीय क्षमता 
से दुनिया को चकित किया और यह साबित किया 
कि प्रतिभा किसी विशेष परिस्थिति, महंगी शिक्षा या 
संसाधनों की प्रचुरता की मोहताज नहीं होती। मन में 
कुछ नया खोजने की जिज्ञासा और लक्ष्य को प्राप्त 
करने का दृढ़ संकल्प हो, तो साधारण परिस्थितियों 
में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी विश्व के इतिहास में 
अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा सकता है।
रामानुजन का जीवन संघर्ष, साधना और 
आत्मविश्वास की ऐसी कहानी है, जिसमें अभावों के 
बीच भी सपनों को जीवित रखने का संदेश मिलता 
है। 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में 
जन्मे रामानुजन की रुचि बचपन से ही गणित में थी। 
संख्याओं के साथ उनका रिश्ता सामान्य विद्यार्थियों 
से बिल्कुल अलग था। वे गणितीय समस्याओं को 
केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं मानते थे, बल्कि 
उनके भीतर छिपे सिद्धांतों को समझने और नए 
निष्कर्ष निकालने में गहरी रुचि रखते थे। उनकी 
प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि सीमित साधनों के 
बावजूद उन्होंने गणित के ऐसे क्षेत्रों में काम किया, 
जिन पर दुनिया के प्रतिष्ठित विद्वान भी शोध कर 
रहे थे।
उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
उन्होंने परिस्थितियों को अपनी प्रतिभा के विकास 
में बाधा नहीं बनने दिया। आर्थिक कठिनाइयों और 

शैक्षणिक चुनौतियों के बावजूद वे लगातार गणितीय 
प्रश्नों पर काम करते रहे। उनकी खोजों ने अंततः 
इंग्लैंड के प्रसिद्ध गणितज्ञ जी.एच. हार्डी का ध्यान 
आकर्षित किया। हार्डी ने उनकी क्षमता को पहचाना 
और उन्हें कैंब्रिज विश्वविद्यालय में शोध करने का 
अवसर मिला। यह अवसर रामानुजन के लिए अपने 
विचारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का 
महत्वपूर्ण माध्यम बना।
इंग्लैंड पहुंचने के बाद रामानुजन को कई 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत की 
जलवायु से अलग वहां का ठंडा मौसम, खानपान 
में अंतर और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उनके लिए 
चुनौतीपूर्ण थीं। इसके बावजूद उन्होंने गणित के प्रति 
अपना समर्पण बनाए रखा। उनके लिए ज्ञान की 
खोज केवल व्यक्तिगत सफलता का रास्ता नहीं थी, 
बल्कि अपनी क्षमता को सिद्ध करने का माध्यम 
भी थी। उन्होंने अपने कार्यों से दिखाया कि किसी 
व्यक्ति की असली पहचान उसके पद, प्रतिष्ठा या 
सुविधाओं से नहीं, बल्कि उसकी मौलिक सोच और 
योगदान से बनती है।
रामानुजन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग उनके 
आत्मसम्मान को रेखांकित करता है। इस कथा 
में बताया जाता है कि कैंब्रिज में शोध के दौरान 
एक दिन प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें पुराने कागज पर 
कोयले के टुकड़े से गणितीय सूत्र लिखते देखा। 
विश्वविद्यालय से उपलब्ध कराए गए अच्छे कागज 
और स्याही का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। 
हार्डी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि जब उन्हें 
शोध के लिए बेहतर सामग्री मिली हुई है, तो वे 
साधारण साधनों का उपयोग क्यों कर रहे हैं।

इस प्रसंग में रामानुजन का दृष्टिकोण यह संदेश 
देता है कि किसी विचार की महानता उसके प्रस्तुत 
करने के साधनों से तय नहीं होती। असली महत्व 
उस ज्ञान का है, जो मानवता के लिए नई संभावनाएं 
खोलता है। हालांकि कोयले और पुराने कागज से 
जुड़े इस संवाद की ऐतिहासिक पुष्टि उपलब्ध नहीं 
है, इसलिए इसे प्रमाणित घटना के बजाय एक प्रेरक 
कथा के रूप में ही देखना चाहिए। रामानुजन का 
वास्तविक जीवन भी इस बात का उदाहरण है कि 
सीमित साधनों में विकसित हुई प्रतिभा असाधारण 
ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।
उनकी उपलब्धियों का महत्व उस दौर में और 
बढ़ जाता है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन 
था। ऐसे समय में एक भारतीय विद्वान का विश्व 
के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में अपनी पहचान 
स्थापित करना भारतीय प्रतिभा की क्षमता का 
महत्वपूर्ण प्रमाण था। रामानुजन ने अपनी खोजों 
के माध्यम से किसी राजनीतिक भाषण के बिना ही 
भारत का गौरव बढ़ाया। उनका काम यह बताने के 
लिए पर्याप्त था कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता किसी देश 
या समाज की सीमाओं में बंधे नहीं होते।
राष्ट्रप्रेम का अर्थ केवल देश के प्रति भावनाएं व्यक्त 
करना नहीं है। अपने कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करना, 
समाज को नई दिशा देना और अपनी उपलब्धियों से 
देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना भी राष्ट्रसेवा का महत्वपूर्ण 
रूप है। रामानुजन ने गणित को अपना माध्यम 
बनाया और अपने योगदान से विश्वभर के विद्वानों 
को प्रभावित किया। उनकी खोजों का प्रभाव आज 
भी गणित के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जाता है। उनके 
विचारों पर आधारित शोध लगातार आगे बढ़ रहा है, 

जो उनकी प्रतिभा की गहराई को दर्शाता है।
26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में 
रामानुजन का निधन हो गया। उनका जीवन भले 
ही छोटा रहा, लेकिन उनकी बौद्धिक विरासत बहुत 
व्यापक है। भारत में उनके जन्मदिन 22 दिसंबर को 
राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 
यह सम्मान देश की उस प्रतिभा को याद करने का 
अवसर है, जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद 
विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई।
आज के युवाओं के लिए रामानुजन का जीवन एक 
महत्वपूर्ण सीख प्रस्तुत करता है। सफलता के लिए 
संसाधनों का होना लाभदायक है, लेकिन उससे भी 
अधिक जरूरी है अपनी क्षमताओं पर विश्वास, 
सीखने की ललक और निरंतर प्रयास करने की 
आदत। दूसरों के पास उपलब्ध सुविधाओं को 
देखकर निराश होने के बजाय अपनी प्रतिभा को 
निखारने पर ध्यान देना चाहिए। कठिनाइयां व्यक्ति 
की गति धीमी कर सकती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति 
उसे अपने लक्ष्य से विमुख होने से बचा सकती है।
रामानुजन की विरासत हमें सिखाती है कि महानता 
का निर्माण बाहरी चमक से नहीं, बल्कि भीतर की 
साधना से होता है। जब व्यक्ति अपने ज्ञान को 
समाज के हित में लगाता है और अपने कर्मों से देश 
का मान बढ़ाता है, तब उसका जीवन स्वयं एक 
प्रेरक संदेश बन जाता है। राष्ट्र का गौरव केवल 
सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि ज्ञान की दुनिया 
में नई ऊंचाइयां छूने से भी बढ़ता है। रामानुजन ने 
अपनी प्रतिभा से यही सिद्ध किया कि सच्चे समर्पण 
से उपजा ज्ञान समय की सीमाओं को पार कर पूरी 
मानवता की धरोहर बन जाता है।

अक्सर कुछ लोग कहते मिल जाते हैं कि 
भाजपा और मोदी सरकार में क्या ही बदला 
है? ये इतना सामान्यीकरण करने वाला प्रश्न 
है। जो किसी के गले नहीं उतरता है। कहीं 
और की बात न करें केवल छत्तीसगढ़ और 
बस्तर को ही देखें तो हमें पूरी तस्वीर ही 
अलग दिखाई देती है। भाजपा सरकार ने 
तय समय पर 31मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ 
समेत देश को सशस्त्र माओवादी आ-तंक 
से मुक्त कर दिया। बस्तर में प्रधानमंत्री 
नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह 
और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का पहुंचना। 
ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इतिहास की 
वो लकीर है। जो राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा 
और समृद्धि की संघर्षमय-प्रतिबद्धता की 
कहानी कहती है। 2024 में जब केंद्रीय गृह 
मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया था। उस 
समय लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। ‘विरोध 
के लिए विरोध करने वाले’ धड़े, उपहास 
उड़ा रहे थे। किन्तु जब तय समय सीमा में 
देश से माओवादी आ-तंक ( नक्सलवाद) 
समाप्त हो गया तो विरोध करने वाले उपहास 
का पात्र बनकर रह गए। हालांकि ‘अर्बन 
नक्सली’ और उन्हीं के र-क्तबीज ‘दिमागी 
नक्सली’ आज भी बस्तर में आंखें गड़ाए 
बैठे हैं। किन्तु वो अब कभी भी सफल नहीं 
हो पाएंगे। क्योंकि पूरा समाज जाग चुका 
है।स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 23 
अक्टूबर 2026 को बस्तर में राष्ट्रपति का 
जाना हुआ है। सैकड़ों साल पुरानी ‘मुरिया 
दरबार’ परंपरा और वहां की कई परंपराओं 
से राष्ट्रपति का साक्षात्कार होना ।हमारी 
सांस्कृतिक अन्तश्चेतना का प्रतिबिम्ब है। ये 
कोई सामान्य बात नहीं है। यह उस संकल्प 
की परिणति है। जो संकल्प—बस्तर की 
ख़ुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है।
बस्तर में यही लोकतन्त्र का उदय है। जहां 
अब लोग निर्भय होकर जीवन जी रहे हैं। 
राष्ट्रप्रमुख उनके बीच पहुंच रहे हैं। जबकि 
इसके पहले ‘अर्बन नक्सलियों’ की कमांड 
से संचालित होने वाले सशस्त्र माओवादी — 
वहां हिं-सा, रक्त’-पात का वीभत्स खेल, 
रचते थे। ‘जनताना’ सरकार के नाम पर 
भारत के लोकतन्त्र और संविधान को चुनौती 
देते थे। इन्हें किस विचार और पूर्ववर्ती सरकार 
का घोषित-अघोषित समर्थन प्राप्त था? क्या 
ये किसी से छिपा है? लेकिन अब नक्सली 
नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जिन माओवादियों ने 
सरेंडर किया है। उनके पुनर्वास के कार्यक्रम 
चल रहे हैं। उनको कौशल सम्पन्न बनाया 
जा रहा है। मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ये 
केंद्र की मोदी और राज्य की साय सरकार ने 
ही कर दिखाया है। आप इनकी और मुद्दों पर 
आलोचना कर सकते हैं। लेकिन माओवादी 
आ-तंक को समाप्त करने का जो साहसिक 
कार्य भाजपा सरकार ने किया है। वो ‘न भूतो 
न भविष्यति’ जैसा ही है।
अब बस्तर में - बस्तर पंडुम हो रहा है, 
बस्तर ओलंपिक हो रहा है। पर्यटन का 
विस्तार हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 
और सड़कों का नया जाल बुना जा रहा है। 
भारत की राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मु का 
बस्तर पहुंचना भी कोई सामान्य बात नहीं 
है। उनका राष्ट्रपति बनना भी कोई साधारण 

बात नहीं थी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि- 
जनजातीय समाज से आने वाली बेटी ‘द्रौपदी 
मुर्मु’ को भाजपा ने सर्वोच्च पद राष्ट्रपति 
की आसंदी तक पहुंचाया है। जबकि कांग्रेस 
नेतृत्व वाले इंडी गठबंधन ने- जनजातीय 
समाज की इसी बेटी के ख़िलाफ़ अपना 
उम्मीदवार उतारा था। वो किसी भी स्थिति 
में जनजातीय समाज से आने वाली बेटी को 
राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे। भला, 
कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जनजातीय 
समाज के विरोध में आने से क्या हासिल 
हुआ? क्या ये कॉलोनियल माइंडसेट नहीं 
था, जो जनजातीय समाज को कभी भी 
स्वीकार नहीं करना चाहता है?
वहीं गाहे-बगाहे कुछ लोग भारत के 
लोकतन्त्र को नसीहतें देते रहते हैं। उपनिवेश 
की मानसिकता के गुलाम आज भी कहते हैं 
कि —“15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत 
में लोकतन्त्र आया।” ऐसे में उन्हें बस्तर के 
‘मुरिया दरबार’ को जानना चाहिए। जहां 
सैकड़ों सालों से लोकतन्त्र और जन-संवाद 
का अद्भुत उदाहरण मिलता है। सैकड़ों गांवों 
के मांझी, चालकी और प्रतिनिधि ‘मुरिया 
दरबार’ में अपनी बातें रखते थे। क्षेत्र से 
जुड़े मुद्दों पर गहन, चिंतन और विमर्श करने 
की परंपरा निर्बाध रूप से जारी है। जहां पूरा 
समाज एक-दूसरे का पूरक है। भारत के 
कोने-कोने में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। अंतर 
केवल इतना है कि भारत ने लोकतन्त्र शब्द 
का झुनझुना नहीं बजाया बल्कि लोकतन्त्र को 
जीवन में उतारा है। इसे शराब और ऐय्याशी 
में डूबे एसी कमरों में बैठने वाले तथाकथित 
अकादमिक जल्लाद और गल्पकार ( 
इतिहासकार) नहीं समझ सकते हैं।
ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोग जो 
हमारे जनजातीय बांधवों को अपने चश्मे से 
दिखाते हैं। बताते हैं कि ‘आदिवासी हिन्दू 
नहीं हैं।’ वो 75 दिनों तक चलने वाले 
बस्तर दशहरे को देखें। हमारा जनजातीय 
समाज ही बस्तर दशहरे का मुख्य कर्ताधर्ता 
है। पारंपरिक रीति-रिवाजों, मान्यताओं का 
जितना कड़ाई से जनजातीय समाज पालन 
करता है। उसका हम आप सहस्त्रांश नहीं 
कर पाते। यही हिन्दुत्व का विराट स्वरूप है।
ये जो जात-पात, वाद आदि के ज़हर से 
समाज को तोड़ने की साज़िश करते रहते 
हैं। वो ज़रा! पूरे बस्तर दशहरा में एक कोई 
प्रकरण ढूंढ़ कर ला दें। जब पूरे बस्तर दशहरे 
के आयोजन के बीच कहीं कोई भेदभाव होता 
हो। यहां हर समाज के लोग बस आस्था और 
परंपरा के रंगों में डूबे मिलते हैं। प्रसन्नता 
के साथ धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करते 
मिलते हैं। कहने का आशय ये है कि —अब 
बस्तर में बारूद की गंध नहीं है। अब बस्तर 
में प्रकृति, संस्कृति, परिवर्तन और विकास 
की नई चेतना हिलोरें ले रही है। ये इसीलिए 
संभव हो पाया है क्योंकि देश की जनता 
ने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी को 
दिल्ली में चुनकर भेजा है। जो ‘विकास और 
विरासत’ को एक साथ लेकर चलने के लिए 
संकल्पबद्ध है। आप सोचिए कि —अगर 
केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार नहीं होती 
तो क्या देश से माओवादी आ-तंक समाप्त 
हो पाता ? क्या धारा-370 ख़त्म हो पाती? 

आधनुिकता के इस दौर में जहा ं समाज की 
जीवनशैली तेजी से बदल रही है और पुरानी 
परपंराओं को नए नजरिये से देखा जा रहा ह,ै 
वहीं उत्तर प्रदेश के मथरुा जिले के सरुीर कस्बे में 
एक ऐसी मान्यता आज भी चर्चा का विषय बनी 
हुई है, जो सदियों परुानी घटना स ेजुड़ी बताई 
जाती ह।ै यहां के एक मोहल्ले में कुछ परिवारों 
की महिलाए ंकरवाचौथ और अहोई अष्टमी का 
व्रत नहीं रखती हैं। मान्यता ह ैकि ऐसा करन ेसे 
सती मयैा नाराज हो सकती हैं और परिवार पर 
विपत्ति आ सकती है। पति की लबंी उम्र और 
सतंान की सलामती के लिए मनाए जाने वाले 
इन दोनों पर्वों से दरूी बनाए रखन ेकी यह परपंरा 
स्थानीय लोगों के अनुसार पीढ़ियों स ेचली आ 
रही ह।ै इस मान्यता के पीछे एक नवविवाहिता 
की दर्दनाक कहानी बताई जाती ह,ै जिसने अपने 
पति की मृत्यु के बाद कथित तौर पर श्राप दिया 
था और फिर सती हो गई थी। सरुीर में प्रचलित 
इस परपंरा की जड़ें उस घटना से जुड़ी बताई 
जाती हैं, जिसका उल ल्ेख स्थानीय बजुरु्ग अपनी 
स म्ृतियों और पीढ़ियों स ेचली आ रही लोककथा 
के आधार पर करते हैं। उनके अनुसार, यह 
घटना कई सौ वर्ष परुानी ह।ै उस समय आज 
की तरह सड़क परिवहन के साधन नहीं थे। लोग 
बलैगाड़ियों और भैंसा बग्गियों स ेएक स्थान से 
दसूरे स्थान तक यात्रा करते थ।े विवाह के बाद 
बटेी को ससरुाल विदा कराना भी पारिवारिक 
और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अवसर 
होता था। इसी तरह नौहझील क्षेत्र के रामनगला 

गावं का एक ब्राह्मण यवुक अपनी नवविवाहित 
पत्नी को यमनुा पार स्थित उसके मायके से विदा 
कराकर भैंसा बग्गी से घर लौट रहा था। यात्रा के 
दौरान जब वे सरुीर के वघा मोहल ल्े से गजुर रहे 
थ,े तभी एक विवाद खड़ा हो गया।
स्थानीय मान्यता के अनुसार, विवाद का कारण 
बग्गी में जतेु भैंसे को लेकर हआु था। सरुीर के 
वघा मोहल्ले के कुछ ठाकुर समदुाय के लोगों 
और रामनगला के ब्राह्मण यवुक के बीच 
कहासनुी बढ़ गई। देखते ही देखते विवाद ने 
गभंीर रूप ले लिया और इसी दौरान युवक की 
मतृ्यु हो गई। नवविवाहिता के लिए यह घटना 
किसी वज्रपात से कम नहीं थी। जिस पति के 
साथ वह नए जीवन की शरुुआत करने जा रही 
थी, उसी की आखंों के सामने मौत हो गई। 
खशुियों स ेभरी विदाई का सफर अचानक मातम 
में बदल गया। लोककथा में बताया जाता ह ैकि 
पति की मृत्यु स ेव्यथित महिला ने वहां मौजदू 
लोगों को श्राप दिया और इसके बाद अपने पति 
के साथ सती हो गई।
इस घटना की ऐतिहासिक पषु्टि के स्वततं्र प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन सुरीर के कुछ परिवारों में 
प्रचलित जनश्रुति इसे आज भी अपनी परपंरा का 
आधार मानती ह।ै स्थानीय बजुरु्गों के मतुाबिक, 
घटना के बाद वघा मोहल ल्े में लगातार कुछ 
यवुकों की असमय मतृ्यु होने लगी। जिन घरों 
में विवाह के बाद खशुिया ंआनी चाहिए थीं, वहां 
मातम छाने लगा। कई परिवारों में कम उम्र में 
परुुषों की मतृ्यु होने और महिलाओं के विधवा 

होन ेकी बातें सनुाई जान ेलगीं। लोगों के बीच भय 
और चितंा का माहौल बन गया। उस समय की 
सामाजिक परिस्थितियों में अचानक होने वाली 
मौतों को लेकर वजै्ञानिक कारणों की जानकारी 
सीमित थी। ऐसे में लोगों ने इन घटनाओं को 
नवविवाहिता के कथित श्राप से जोड़कर देखना 
शरुू कर दिया। बताया जाता ह ैकि मोहल ल्े के 
बजुरु्गों ने इन घटनाओं को सती हईु महिला के 
कोप स ेजोड़त ेहएु उसके प्रति क्षमा और श्रद्धा 
व्यक्त करन े का रास्ता अपनाया। इसके बाद 
वहा ंसती मयैा का मदंिर स्थापित किया गया। 
लोगों न ेपजूा-अर्चना शरुू की और मान्यता के 
अनसुार उनस ेपरिवारों की रक्षा की प्रार्थना की। 
स्थानीय जनश्रुति में यह भी कहा जाता ह ै कि 
मदंिर स्थापित होन ेऔर सती मैया की पजूा शरुू 
होन ेके बाद असामान्य मौतों का सिलसिला थम 
गया। हालाकंि इस दाव ेको धार्मिक विश्वास के 
रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि घटनाओं 
और मदंिर की स्थापना के बीच किसी प्रमाणित 
कारण-परिणाम सबंधं की पषु्टि नहीं ह।ै
इसी लोकमान्यता के साथ करवाचौथ और अहोई 
अष्टमी के व्रतों पर कथित बंदिश की परपंरा जुड़ 
गई। स्थानीय लोगों के अनसुार, वघा मोहल ल्े के 
सबंधंित ठाकुर परिवारों की महिलाए ंइन दोनों 
पर्वों पर व्रत नहीं रखती हैं। करवाचौथ विवाहित 
महिलाओं के लिए पति की लबंी आयु, सखुी 
ववैाहिक जीवन और पारिवारिक मगंलकामना से 
जडु़ा पर्व ह।ै इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती 
हैं, चदं्रमा के दर्शन के बाद पजूा करती हैं और 

पति की लबंी उम्र की कामना करती हैं। वहीं 
अहोई अष्टमी का पर्व सतंान की सुख-समृद्धि, 
स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना स े जुड़ा है। 
माताएं इस दिन व्रत रखकर अहोई माता की पजूा 
करती हैं।
ऐस ेमें इन दोनों त्योहारों से दरूी बनाए रखना 
सामान्य सामाजिक परंपरा से अलग दिखाई देता 
ह।ै जहा ंदेश के अधिकाशं हिस्सों में महिलाएं 
इन पर्वों को श्रद्धा और उत्साह से मनाती हैं, वहीं 
सरुीर के इस मोहल ल्े में कुछ परिवारों के बीच 
इन्हें न मनाने की मान्यता प्रचलित ह।ै स्थानीय 
लोगों का कहना ह ै कि यह परपंरा किसी एक 
पीढ़ी तक सीमित नहीं रही, बल्कि परिवारों में 
बजुरु्गों से नई पीढ़ी तक पहुचंती रही ह।ै परिवारों 
की महिलाओं के सामने एक ओर सामान्य 
धार्मिक और पारिवारिक भावनाए ंहैं, तो दसूरी 
ओर सदियों से चली आ रही मान्यता और सती 
मयैा के नाराज होने का भय भी ह।ै
इस परपंरा को बनाए रखन े के पीछे केवल 
धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि सामदुायिक स म्ृति 
और पारिवारिक ससं्कारों की भमूिका भी दिखाई 
देती ह।ै जब किसी मान्यता को लबं ेसमय तक 
एक ही रूप में दोहराया जाता ह,ै तो वह धीरे-
धीरे सामाजिक पहचान का हिस्सा बन जाती ह।ै 
परिवारों में बच्चों को बचपन से ही ऐसी कहानियां 
सनुाई जाती हैं और बड़े-बजुरु्ग उन्हें परंपरा के 
पालन की सलाह देत ेहैं। समय बीतने के साथ 
कथा का मलू स्वरूप बदल भी सकता ह,ै लेकिन 
उसस ेजडु़ा भय और विश्वास बना रह सकता 

ह।ै सुरीर के इस मोहल ल्े में प्रचलित मान्यता को 
भी स्थानीय लोग इसी परंपरागत स्मृति के रूप 
में देखते हैं।
सुरीर में सती मैया का मदंिर केवल उन परिवारों 
तक सीमित धार्मिक स्थल नहीं बताया जाता, 
जिनके साथ इस लोककथा का संबधं जोड़ा 
जाता है। स्थानीय लोगों के अनसुार, गांव में 
विभिन्न जातियों के लोग भी इस मदंिर के प्रति 
श्रद्धा रखत ेहैं। विवाह के अवसर पर घडु़चढ़ी 
की रस्म के दौरान लोग यहां पहंुचकर मत्था 
टेकत ेहैं और शभु कार्य निर्विघ्न संपन्न होने की 
कामना करते हैं। विवाह भारतीय समाज में नए 
जीवन की शरुुआत का प्रतीक ह।ै ऐस ेअवसर 
पर मदंिर में पजूा करना स्थानीय धार्मिक विश्वास 
और सामाजिक परंपरा का हिस्सा बन गया ह।ै 
मदंिर स ेजुड़ी मान्यताओं के कारण यहां आने 
वाले लोगों के मन में सती मयैा के प्रति श्रद्धा और 
सम्मान का भाव बना रहता ह।ै
मोहल्ले के कुछ लोगों का विश्वास ह ैकि सती 
मयैा में विशेष शक्ति ह ैऔर समय-समय पर 
उन्हें इसका अनभुव हआु है। उनका कहना है 
कि जब किसी न ेपरपंरा को तोड़ने का प्रयास 
किया, तो उसके साथ अनहोनी हईु। हालांकि 
इस तरह के अनभुव व्यक्तिगत विश्वास और 
स्थानीय कथाओं पर आधारित हैं। किसी घटना 
को केवल धार्मिक मान्यता के आधार पर दसूरी 
घटना का परिणाम मान लेना प्रमाणित निष्कर्ष 
नहीं माना जा सकता। फिर भी, इन विश्वासों 
का सामाजिक प्रभाव इतना गहरा ह ैकि संबंधित 

परिवारों में परंपरा का पालन आज भी महत्वपरू्ण 
माना जाता ह।ै
इस कहानी का एक दसूरा पहल ूरामनगला गांव 
स ेभी जुड़ा बताया जाता ह।ै स्थानीय जनश्रुति के 
अनसुार, वहां के ब्राह्मण समाज के कुछ लोग 
आज भी सुरीर में भोजन करना तो दरू, पानी पीने 
स ेभी परहजे करत ेहैं। इसके पीछे सदियों पहले 
हईु उस कथित घटना को कारण बताया जाता 
ह,ै जिसमें रामनगला के युवक की मृत्यु हो गई 
थी। कुछ परिवार सुरीर के उन लोगों को उस 
घटना के लिए जिम्मेदार मानते हैं। इस तरह एक 
परुानी घटना की स म्ृति दो अलग-अलग स्थानों 
के कुछ परिवारों के व्यवहार और मान्यताओं में 
लबं ेसमय तक बनी रहन ेकी बात सामन ेआती 
ह।ै हालांकि इस परंपरा का पालन आज कितने 
परिवार करते हैं और इसका वर्तमान स्वरूप क्या 
ह,ै इसकी स्वततं्र पषु्टि आवश्यक है।
सुरीर की यह मान्यता समाज में परपंरा, आस्था 
और बदलते समय के बीच संबधंों पर भी सवाल 
खड़े करती ह।ै एक ओर लोग अपनी सांस्कृतिक 
विरासत और परू्वजों की मान्यताओं को सम्मान 
देना चाहत ेहैं, तो दसूरी ओर आधुनिक समाज 
में व्यक्तिगत स्वततं्रता और तार्किक दृष्टिकोण 
को भी महत्व दिया जा रहा ह।ै किसी धार्मिक 
परपंरा को मानना या न मानना व्यक्तिगत और 
पारिवारिक आस्था का विषय हो सकता ह,ै 
लेकिन भय के कारण किसी पर्व स ेदरूी बनाए 
रखन ेकी स्थिति पर संवेदनशीलता से विचार 
करना भी जरूरी ह।ै

माओवादी आ-तंक समाप्त: मोदी 
सरकार में कितना बदला बस्तर?जब प्रतिभा बनी भारत के गौरव की पहचान

सती के श्राप की मान्यता से बंधी परंपरा, सुरीर में आज भी महिलाएं नहीं रखतीं करवाचौथ और अहोई अष्टमी का व्रत
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वह लकीर जिसने मुझे हरियाणवी बनाया
वर्ष 2025-26 में, 

हरियाणा की 
प्रति व्यक्ति आय 

लगभग 3.96 लाख 
रुपये है, जबकि 

पंजाब की लगभग 
2.31 लाख रुपये है। 
जिस राज्य के बारे 
में कभी माना जाता 

था कि वह असफल 
हो जाएगा, आज 

उसकी अर्थव्यवस्था 
उस राज्य से डेढ़ 

गुना बड़ी है, जिससे 
उसे अलग करके 

बनाया गया था।

मैं तीन साल का था, जब भारत के नक्शे पर एक 
नई, टेढ़ी-मढे़ी लकीर खींची गई। तीन साल, दो 
महीन ेऔर एक दिन—ठीक वसेै ही जसै े बच्चे 
अपनी उम्र गिनते हैं, यह जानते हएु कि हम बड़े 
होकर भलू जाते हैं कि हर एक दिन मायन ेरखता 
ह।ै और उस दिन न ेसच में मायन ेरखा। 1 नवबंर 
1966 को, मेरे माता-पिता न े खशुी-खशुी मझुे 
बताया कि अब हम हरियाणवी हैं। मैंन ेइस ेऐसे 
लिया जसै ेकोई बच्चा एक तोहफा पाकर करता 
ह।ै बहतु बाद में मझु ेसमझ आया—इसे बनान ेमें 
मेरे माता-पिता न ेयह करके अपना योगदान दिया।
हरियाणा दिवस और पजंाब दिवस एक ही तारीख 
को आते हैं, जैस ेअलग-अलग घरों में पले-बढ़े 
जडु़वा ंबच्चे। हर हरियाणवी पंजाब की खबरें ऐसे 
पढ़ता ह ैजसै ेकोई अपन ेबड़े भाई की खबरें पढ़ 
रहा हो—जन्मजात स्नेह के साथ, थोड़ी-सी टीस 
के साथ और मन ही मन महसूस होने वाले थोड़े से 
गर्व के साथ।हा,ं गर्व, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं 
थी कि छोटा भाई (हरियाणा) अपने परैों पर खड़ा 
हो पाएगा। हरियाणा उस समय एक शषु्क और 
धलू भरा इलाका था—जिस ेकमतर माना जाता 
था, जहा ंन के बराबर उद्योग-धधें, सड़कें थीं और 
नहरें भी नहीं थीं, और न ही पसैा था। कहा गया था 
कि कुछ ही सालों में यह राज्य असफल होकर रह 
जाएगा, कर्मचारियों को वतेन तक नहीं दे पाएगा।
यह लकीर 1961 की जनगणना आधारित थी। इसी 
जनगणना के आकंड़ों स ेयह तय होना था कि परू्वी 
पजंाब के मैदानी इलाकों में हर गावं और शहर का 
भविष्य का पता क्या होगा। जब जनगणना करने 
वाले अधिकारी आए तो मेरे माता-पिता—जो कि 
पश्चिमी पजंाब स ेआकर यहा ंबस ेथ—ेन ेअपनी 
मातभृाषा ‘हिदंी’ बताई। यह प्यार स ेबोला गया झठू 
था; एक ऐस ेराज्य के लिए दिया गया वोट, जिसका 
उस समय कोई अस्तित्व ही नहीं था।
जब हरियाणा बना, तब मैंने अबंाला शहर के एक 
प्राइवटे स्कूल में पढ़ाई शरुू की थी, जहा ंहर कोई 
पजंाबी बोलता था। कुछ ही समय बाद, हिदंी में 
किताबें आ गईं—एक ऐसी भाषा जिस ेमेरे शिक्षकों 

और मैंने एक साथ मिलकर सीखा। बाद में, 
कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी हो गया। कई 
सालों तक, किसी भी सवाल का जवाब देन ेके लिए 
मझु ेदिमाग में तीन कदम उठाने पड़त ेथ—ेपहले 
पजंाबी में सोचना, उसका हिदंी में अनवुाद, और 
अतं में अंग्रेजी में लिखना। और फिर भी, परीक्षा के 
लिए समय सिर्फ तीन घंटे ही मिलता था।
इस बीच, मेरे पिता अपना उर्दू दनैिक अखबार 
‘हिदं समाचार’ पढ़ते रह,े सनेा में बतौर सनैिक 
भर्ती होकर वे तरक्की पाकर नायब सबूेदार के पद 
तक पहंुचे थे। मेरी मां अपने दो बेटों की परवरिश 
के दौरान ससं्कृत के ग्रंथों का पाठ करती थीं। इस 
तरह, मैं चार लिपियों और पांच भाषाओं—और 
उनके साहित्य—के बीच पला-बढ़ा।
कोई बहन न होने के कारण, मैं अपनी मां के 
रोज़मर्रा के कामों में हाथ बटंाने लगा और वहीं से 
मैंन ेएक बहुत ही कीमती गणु सीखा—कोमलता। 
हम लोग गरीब थे, और उस समय हरियाणा भी 
गरीब था। मार्च 1977 में, जब मैं 13 साल का था 
और अभी मटै्रिक भी पास नहीं की थी, मैंने अपने 
ही हाई स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में तीन महीने 
तक गणित पढ़ाया। इसके लिए मझेु हर महीन े250 
रुपय ेमिलत ेथे। यह उस पूरी स्थिति का एक छोटा-

सा प्रारूप था, जिसस ेउस समय पूरा राज्य गुज़र 
रहा था—यानी, पूरी तरह स्थापित होने के लिए 
पहले कड़ी महेनत करना, क्योंकि कोई और रास्ता 
ही नहीं था। बाद में, जब मैंने एक गर्ल्स हाई स्कूल 
और एक कॉलेज में पढ़ाया, तो मझेु समझ आया 
कि यवुाओं के भीतर कुछ बनने की कितनी तीव्र 
आग होती है। इसके बाद मैं रेलव ेमें गया, फिर 
आईपीएस और अंत में हरियाणा कैडर में आईएएस 
अधिकारी बना।
अपनी फील्ड नियकु्तियों के दौरान, ‘विकास’ मेरे 
लिए सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा काम 
था जिस ेमैंने खुद किया या करवाया है, शहरों में, 
गांव-देहात में। यह काम कोसली स ेशरुू हुआ—
जहां मैंने बतौर एसडीएम शरुुआत की थी और 
रोहतक तक चला, जहां पर एक दशक बाद मैं उप 
आयकु्त रहा। हर दिन मझु ेदसूरों की मदद करन,े 
लोगों का दखु कम करन,े समस्याएं सलुझान ेऔर 
वहां की स्थानीय बोली सीखने के मौके मिलते थे।
राज्य मखु्यालय में काम करते हुए मैंन ेदसूरा पहलू 
सीखा : एक राज्य का निर्माण फाइल-दर-फाइल 
प्रक्रिया स ेगुजरकर होता है, उन विचारों स ेजिन्हें 
ऐस ेलोगों ने लिखा और हस्ताक्षर किया होता है, 
जिनको पर्दे के पीछे रहकर काम करने को तैयार 

किया जाता है। ऐसा ही एक विचार 1994 में 
आया—‘अपनी बटेी, अपना धन’—जिसके तहत 
हर नवजात बच्ची के नाम पर सरकार की ओर से 
एक छोटा बचत निवशे किया जाए। इस विचार की 
जड़ मेरी इकलौती बहन स े जुड़ी थी, जो मझुसे 
पहले पैदा हुई थी, लेकिन कुछ महीनों से ज़्यादा 
जीवित नहीं रह सकी।
मैं भाग्यशाली रहा कि मझु े बसंीलाल और ओम 
प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में ‘निदेशक 
जनसपंर्क’ के रूप में काम करने का मौका मिला। 
आग ेचलकर, मैं ओम प्रकाश चौटाला, मनोहर 
लाल और नायब सिहं सनैी के कार्यालयों में और 
भी गहराई स ेजुड़ा रहा। उन वर्षों न ेमझु ेएक बहुत 
महत्वपूर्ण सबक सिखाया—‘सीज़र की पत्नी’ 
वाला सिद्धांत : सरकार के फैसले न केवल लोगों 
के लिए अच्छे होने चाहिए, बल्कि वे अच्छे दिखने 
भी चाहिए। फरीदाबाद और गुरुग्राम (तब गुड़गांव) 
नगर निगमों में बतौर कमिश्नर बिताए चार सालों ने 
मझु ेचीज़ों को उच्चस्तर पर देखने में और ज़मीनी 
हकीकत के बीच रहन ेवाले अंतरों को बहुत करीब 
स ेदिखाया।
वर्ष 2025-26 में, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 
लगभग 3.96 लाख रुपय े है, जबकि पंजाब की 
लगभग 2.31 लाख रुपये है। जिस राज्य के बारे में 
कभी माना जाता था कि वह असफल हो जाएगा, 
आज उसकी अर्थव्यवस्था उस राज्य से डेढ़ गुना 
बड़ी है, जिसस ेउस ेअलग करके बनाया गया था।
मैं यह बात किसी घमडं के साथ नहीं कह रहा हंू। 
देश का पटे भरने और उसकी रक्षा करने के लिए 
पंजाब न ेअपनी मिट्टी, अपन ेपानी और एक काले 
दशक की कीमत चकुाई—जबकि हरियाणा इन 
सब चीज़ों स ेकाफी हद तक बचा रहा। जब पंजाब 
लड़खड़ाए, तो हरियाणा को उसकी मदद के लिए 
हाथ बढ़ाना चाहिए, न कि उसके सामन े तुलना 
करन ेवाला चार्ट रखना।
मझु ेराज्य की कमियों को भी अवश्य ही आईना 
दिखाना होगा। हमारा लिगंानपुात इतना खराब था 
कि 2015 में प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ‘बेटी 

बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शरुुआत के 
लिए पानीपत को चुना। सधुार के बावजदू यह 
अभी भी काफी कम है। हमारा भूजल और हवा की 
गुणवत्ता खराब हो रही है। पसैा आने पर जरूरी नहीं 
कोई समझदार भी बन जाए।
मझु ेज़्यादा चितंा यवुाओं के भविष्य को लेकर ह।ै 
हरियाणा से भारत को अपन ेभौगोलिक आकार के 
कहीं ज्यादा खिलाड़ी और सनैिक मिलत ेहैं। फिर 
भी, कुछ यवुा आपराधिक गिरोहों और नशों की ओर 
भटक रह ेहैं। यह निराशा परुानी ह।ै 18 साल की 
उम्र में, मैंन ेफॉरेस्ट रेंजर के पद के लिए लिखित 
परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन इटंरव्यू में मझुे 
खारिज कर दिया गया और सलाह दी गई कि मैं 
‘इंडियन फॉरेस्ट सर्विस’ के लिए कोशिश करूं। 
तीन दशकों तक, हरियाणा के बहतु कम युवाओं 
को यह भरोसा था कि बिना किसी ‘जान-पहचान’ 
या ‘सिफारिश’ के सरकारी नौकरी मिल सकती ह।ै 
सखुद है कि 2015 स ेयोग्यता के आधार पर हो 
रही भर्तियों ने लोगों का यह भरोसा फिर से बहाल 
किया है। तो, अपने राज्य के स्थापना दिवस पर मैं 
उसके लिए क्या कामना करता हू?ं यही कि वह 
हमशेा कुछ नया करने के लिए बचेनै रह।े वह 
अपन ेयवुाओं की देखभाल उतनी ही सावधानी से 
करना सीखे, जैसे वामन परुाण में कुरु ने कुरुक्षेत्र 
के खतेों की देखभाल की थी। उन्हें मन और दिल 
की स्थिरता की जरूरत ह।ै मझु ेउम्मीद ह ैकि हम 
‘प्राण’ नामक नए फाउंडेशन के ज़रिए इस दिशा 
में काम कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत हम छात्रों के 
साथ करेंगे। यह फिर से मेरा पहला सबक होगा : 
शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों मिलकर एक नई भाषा 
सीखेंगे।
1 नवबंर को, जब हरियाणा अपनी डायमडं जबुली 
मनाएगा, तब मैं 63 साल, दो महीने और एक दिन 
का हो जाऊंगा। जनगणना फॉर्म पर मेरे माता-पिता 
न ेमेरी पहचान तय की थी। तब से लेकर आज 
तक, कक्षा स ेलेकर विश्व बैंक के बोर्ड तक—मैंने 
हर दिन खुद ही अपनी यह पहचान चनुी ह।ै नक्शे 
पर खींची गई वह लकीर अब घर बन गई ह।ै
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गांधीनगर, 27 अक्टूबर : प्रधानमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी 30 अक्टूबर, 2026 को 
पालनपुर में बनास डेयरी के यूएचटी प्लांट 
के वेयरहाउस में आधुनिक भंडारण प्रणाली 
की शुरुआत कराएंगे। ऑटोमेटेड स्टोरेज 
एंड रिट्रीवल सिस्टम (एएसआरएस) के 
रूप में जानी जाने वाली यह व्यवस्था शुरू 
होने से वहाँ दूध उत्पादों को सुनियोजित 
करने और उनका भंडारण करने का काम 
मशीनों द्वारा होगा। 31.14 करोड़ रुपए की 
लागत से यह व्यवस्था यहाँ शुरू की गई 
है। दूध उत्पादों को यहाँ रखने के लिए 9 
मंजिल तक स्टील रैक का निर्माण किया 
गया है, जिसमें 11 हजार पैलेट संग्रह करने 
की क्षमता है।
एएसआरएस (ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड 
रिट्रीवल सिस्टम) एक ऐसी प्रणाली है; 
जिसमें क्रेन, शटल, रोबोट और कन्वेयर 
जैसी मशीनों का उपयोग कर वस्तुओं का 
भंडारण किया जाता है। जब जरूर पड़े, 
तब ये मशीनें उन वस्तुओं को वापस 
लाकर देती हैं। वेयरहाउस में रखे सामान 

की निगरानी करने और ऑर्डर की प्रक्रिया 
को तेजी से पूर्ण करने के लिए विशेष 
सॉफ्टवेयर से कामकाज किया जाता है। 
इसके कारण कामकाज अधिक सटीक 
बनता है और कार्यक्षमता में सुधार होता है।

पालनपुर के वेयरहाउस में मदर-
चाइल्ड शटल एएसआरएस

पालनपुर के वेयरहाउस में जो मल्टी-डीप 
ऑटोमेटेड स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम 
(एएसआरएस) शुरू किया गया है, उसमें 
मदर-चाइल्ड शटल व्यवस्था है। मदर 
शटल चाइल्ड शटल को रैक की अलग-
अलग लेन में ले जाती है। इसके बाद 
चाइल्ड शटल रैक के अंदर जाकर पैलेट 
और बॉक्स को निर्धारित स्थान पर रखती है 
और आवश्यकता पड़ने पर सामान वापस 
लेकर आती है। यह कार्य पूर्णतः ऑटोमैटेड 
ढंग से होने के कारण मानवीय हस्तक्षेप 
और उसके कारण होने वाली गलतियों की 
संभावना कम होती है तथा कार्य अधिक 
तेजी से पूर्ण होता है।

सभी यूएचटी उत्पाद संग्रहित किए 

जाएंगे
वर्ष 2015 में पालनपुर में शुरू हुए यूएचटी 
(अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट) प्लांट में दूध एवं 
उसके उत्पादों को विशेष तापमान प्रक्रिया 
से इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि 
वे रेफ्रिजरेशन या प्रिजर्वेटिव के बिना 
छह महीने तक शेल्फ पर ताजा रहते हैं। 

इस वेयरहाउस में इस प्रकार के यूएचटी 
उत्पादों (काउ-बफैलो गोल्ड, हाई प्रोटीन 
लस्सी, एप्पल ट्रू, टी स्पेशल आदि) को 
रखा जाएगा।

यूएचटी प्लांट में दैनिक 5.5 लाख 
लीटर दूध का प्रसंस्करण, वार्षिक 

1050 करोड़ रुपए की आय

इस यूएचटी प्लांट में दैनिक 5.5 लाख 
लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाता है 
और वार्षिक आय लगभग 1050 करोड़ 
रुपए (2025-26) है। इस प्लांट से दूध, 
ट्रू (Tru), मसाला छाछ, हाई-प्रोटीन 
ड्रिंक्स और घी समग्र भारत के बाजारों में 
पहुँचते हैं तथा सिंगापुर, मालदीव, यूएई 
और मलेशिया में निर्यात होते हैं। यह प्लांट 
पहले से ही महीने के औसत आधार पर 
अपनी प्रमाणित अधिकतम क्षमता का 
लगभग 90 प्रतिशत पर कार्य कर रहा है।
परंपरागत वेयरहाउस की सीमाएँ दूर 

होंगी
परंपरागत वेयरहाउस में पैकिंग लाइन से 
आने वाले पैलेट्स को फोर्कलिफ्ट की 
सहायता से स्थानांतरित कर सुनियोजित 
किया जाता है। किस पैलेट को कहाँ रखा 
गया है; इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है और 
माल भेजने का समय आने पर उसे फिर से 
ढूँढना पड़ता है। यद्यपि, उत्पादन में वृद्धि 
होने पर परंपरागत वेयरहाउस की सीमाएँ 
सामने आती हैं। फोर्कलिफ्ट की आवाजाही 

के लिए चौड़े रास्तों की आवश्यकता 
होती है। पैलेट को सीमित ऊँचाई तक ही 
व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसके 
कारण अधिक जगह का उपयोग होता है। 
हजारों पैलेट्स में से किसी विशेष बैच को 
ढूँढने में समय लगता है और मानवीय 
गलती की संभावना भी रहती है।

सॉफ्टवेयर के माध्यम से पैकिंग से 
लेकर माल रवाना करने तक ट्रैकिंग

नए एएसआरएस सिस्टम में मशीनों तथा 
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से यह 
समग्र प्रक्रिया ऑटोमैटेड हो जाएगी। पैकिंग 
लाइन से आने वाले पैलेट्स को ऑटोमैटेड 
मशीनें ऊँचे रैक में उचित स्थान पर 
जमाएंगी। प्रत्येक पैलेट कहाँ रखा गया 
है; इसकी जानकारी कम्प्यूटर सिस्टम में 
दर्ज होगी। जब किसी निश्चित उत्पाद या 
बैच की आवश्यकता होगी, तब सिस्टम 
उसे अपने आप ढूँढकर डिस्पैच विभाग 
तक पहुँचा देगा। इसके लिए कर्मचारियों 
को वेयरहाउस में जाकर पैलेट ढूँढने की 
आवश्यकता नहीं होगी। पैकिंग लाइन से 

लेकर माल रवाना होने तक प्रत्येक उत्पाद 
की ट्रैकिंग की जा सकेगी। किसी बैच की 
जांच करनी हो या उसे बाजार में भेजना 
हो, तो उसकी सटीक स्थिति तुरंत पता चल 
सकेगी।
उत्पादन एवं बाजार को जोड़ने वाला 

स्मार्ट सिस्टम
इस परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात 
वेयरहाउस की बदलती भूमिका है। अब 
तक वेयरहाउस मुख्य रूप से तैयार माल 
के भंडारण की जगह के रूप में काम 
करता था। उसकी भंडारण क्षमता और 
कामकाज की गति के आधार पर यह तय 
होता था कि प्लांट कितना उत्पादन कर 
सकता है और कितना माल बाजार में 
भेज सकता है। एएसआरएस टेक्नोलॉजी 
से वेयरहाउस अब पैकिंग लाइन और 
बाजार के बीच एक ऑटोमैटेड तथा डेटा 
आधारित व्यवस्था में परिवर्तित होगा।
पालनपुर का एएसआरएस बनास डेयरी 
में चल रहे व्यापक तकनीकी परिवर्तन 
का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक 

ऑटोमेशन मुख्य रूप से दूध के प्रसंस्करण 
एवं पैकिंग के कार्य से जुड़ा हुआ था। अब 
यह टेक्नोलॉजी वेयरहाउसिंग और सप्लाई 
चेन तक विस्तृत हो रही है।
सहकार से समृद्धि : बनास डेयरी का 

वार्षिक टर्नओवर 21,200 करोड़ 
रुपए के पार

वर्ष 1969 में स्थापित बनास डेयरी आज 
1,505 ग्रामीण दुग्ध सहकारी मंडलियों 
के माध्यम से 4.5 लाख से अधिक 
पशुपालक सदस्यों से प्रतिदिन औसत 
83 लाख लीटर दूध एकत्र करती है। वर्ष 
2024-25 में संस्था का वार्षिक टर्नओवर 
21,200 करोड़ रुपए से अधिक हो गया 
है और उसकी कुल आय का लगभग 82 
प्रतिशत जैसा बड़ा हिस्सा सीधे किसानों 
को आर्थिक प्रतिफल के रूप में वापस 
किया जाता है। पूरे बनासकाँठा में आकार 
ले रही ये सभी नवीन परियोजनाएँ 
पशुपालन एवं खेती में स्मार्ट तथा 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कार्य करने 
की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

बनास डेयरी का वेयरहाउस बना हाईटेक : अब एक 
क्लिक पर नौवीं मंजिल तक पहुँच जाएंगे दधू उत्पाद
पालनपुर के यूएचटी प्लांट के वेयरहाउस में आधुनिक भंडारण प्रणाली का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से होगा शुभारंभ

गांधीनगर : गुजरात सरकार द्वारा 
कार्यान्वित ‘एकीकृत डेयरी विकास 
योजना’ आदिजाति क्षेत्रों की 
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, 
स्वावलंबन और सर्वांगीण समृद्धि के 
लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही 
है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल 
के दौरान वर्ष 2007-08 से शुरू 
हुई इस कल्याणकारी योजना अंतर्गत 
अब तक 1.96 लाख से अधिक 
दुधारू पशुओं का आदिजाति महिला 
लाभार्थियों को वितरण किया गया है।
विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में 
इस योजना ने अभूतपूर्व उपलब्धियाँ 
हासिल की हैं। इनमें वर्ष 2023-
24 में 30.87 करोड़ रुपए खर्च से 
6,860 महिलाओं, वर्ष 2024-25 में 
78.97 करोड़ रुपए खर्च से 13,616 
महिलाओं और वर्ष 2025-26 में 
52.44 करोड़ रुपए खर्च से 9,042 
आदिजाति महिलाओं को पशुपालन 
व्यवसाय से जोड़कर आत्मनिर्भर 
बनाया गया है। इस प्रकार; कलु 
162.28 करोड़ रुपए खर्च से 
29,518 आदिजाति महिलाओं को 
आत्मनिर्भर बनाया गया है। चालू वर्ष 
2026-27 में भी 11,206 महिला 
लाभार्थियों के लिए 65 करोड़ रुपए 
के प्रावधान के साथ प्रति लाभार्थी 58 
हजार रुपए की सहायता देना सरकार 
द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

‘एकीकृत डेयरी विकास योजना’ 
अंतर्गत आदिजाति महिलाएँ अपने 
क्षेत्र के आदिजाति विकास कार्यालय 
के माध्यम से बहुत ही आसानी से 
ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। 
योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रति 
पशु-यूनिट की कुल लागत 90 हजार 
रुपए निर्धारित की गई है; जिसमें 
दुधारू पशु, पशु बीमा, परिवहन, 
पशु चारा-दाना, पशु उपचार तथा 
विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे 
सभी पहलुओं का समावेश होता है। 
इस यूनिट लागत में लाभार्थी बहनों 
को 29,000 रुपए का ऋण, कने्द्र 
सरकार की निर्धारित सब्सिडी के रूप 
में 29,000 रुपए और राज्य सरकार 
की सहायता के रूप में 29,000 रुपए 
मिलते हैं, जबकि लाभार्थी को केवल 
3 हजार रुपए का मामूली योगदान 
देना होता है।

इस योजना में सब्सिडी तथा आसान 
ऋण की सुविधा के परिणामस्वरूप 
आदिजाति परिवार को कलु दो 
दुधारू पशु दिए जाते हैं। वैज्ञानिक 
पशुपालन पद्धतियों का प्रशिक्षण, 
पशुओं की उचित देखभाल और 
स्थानीय दुग्ध मंडली में प्रतिदिन दूध 
देने से लाभार्थी परिवार का नियमित 
रोजगार और आय शुरू हो जाती है। 
पहले पशु से होने वाली आय में से 
आदिजाति महिलाएँ ऋण की राशि 
की 60 प्रतिशत से अधिक किस्त 
समय पर चुकाकर दूसरे दुधारू पशु 
का लाभ प्राप्त करने के लिए भी पात्र 
बन जाती हैं। दूसरे पशु के जुड़ने 
से परिवार में दूध का उत्पादन और 
आय दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार; 
घर पर ही निरंतरतापूर्ण आजीविका 
उपलब्ध होने से आदिजाति परिवारों 
का अनावश्यक पलायन भी प्रभावी 

रूप से रुका है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटले के नेतृत्व में 
राज्य सरकार आदिजाति समाज 
के सर्वांगीण उत्थान के लिए 
निरंतर संकल्पबद्ध रहकर विभिन्न 
कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर 
रही है। आदिजाति विकास मंत्री श्री 
नरेश पटेल के कुशल मार्गदर्शन में 
इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के 
व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता के साथ 
पहुँचाया जा रहा है। परिणामस्वरूप 0 
से 20 का स्कोर रखने वाले बीपीएल 
आदिजाति परिवारों की महिलाओं को 
‘एकीकृत डेयरी विकास योजना’ के 
माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र 
में आत्मनिर्भर बनकर प्रगति के पथ 
पर आगे बढ़ने की नई दिशा और 
प्रेरणादायक अवसर मिला है।
आज इस योजना के माध्यम से राज्य 
की हजारों आदिजाति बहनें हर महीने 
सम्मानजनक आय प्राप्त कर रही हैं। 
बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा, परिवार के 
स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए वे आत्मनिर्भर 
बन रही हैं। राज्य के 14 आदिजाति 
जिलों में कार्यरत यह ‘एकीकृत डेयरी 
विकास योजना’ केवल एक सरकारी 
योजना तक सीमित न रहकर अनेक 
आदिजाति महिलाओं के स्वाभिमान, 
आत्मसम्मान और आर्थिक स्वावलंबन 
की एक जीवंत एवं प्रेरणादायक 
कहानी बन गई है।

गांधीनगर : एकतानगर आने वाले पर्यटक 
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की भव्यता निहारने के 
बाद अब प्रकृति के सानिध्य में भारत की 
‘विविधता में एकता’ की भावना का भी 
अनुभव कर सकेंगे। एकतानगर के पर्यटन 
आकर्षणों में एक और नया अध्याय जुड़ने 
जा रहा है। यहाँ 2.62 किलोमीटर लंबी 
अनूठी वन इको-ट्रेल विकसित की गई है। 
‘ट्रेल ऑफ यूनाइटेड इंडिया’ नामक इस 
इको-ट्रेल में प्रकृति, वन्यजीव, महिला 
सशक्तीकरण, युवा, भारतीय विरासत 
और अध्यात्म की झलक देखने को 
मिलेगी। आगामी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय 
एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री 
श्री नरेन्द्र मोदी इस पर्यटन आकर्षण का 
पर्यटकों के लिए उद्घाटन करेंगे।
विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ 
यूनिटी ने एकतानगर को वैश्विक पर्यटन 
मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। 
प्रतिमा के उद्घाटन से अब तक तीन 
करोड़ से अधिक पर्यटक इस स्थल का 
भ्रमण कर चुके हैं। पर्यटकों की बढ़ती 
संख्या को ध्यान में रखते हुए स्टैच्यू ऑफ 
यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म 
गवर्नेंस अथॉरिटी (एसओयूएडीटीजीए) 
द्वारा एकतानगर में पर्यटन सुविधाओं तथा 
नए आकर्षणों का लगातार विकास किया 
जा रहा है।
इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्राधिकरण 
ने लीमडी गाँव में इको-ट्रेल विकसित 
की है। यह पर्यटकों को प्रकृति के बीच 
भ्रमण का अवसर देने के साथ भारत की 

सांस्कृतिक विविधता एवं राष्ट्रीय एकता 
का संदेश भी देगी।

पाँच थीमैटिक जोन में भारत की 
विविधता की झलक

‘ट्रेल ऑफ यूनाइटेड इंडिया’ की सबसे 
बड़ी विशेषता इसके पाँच थीमैटिक 
जोन हैं। वन्यजीव एवं प्रकृति, युवा, 
महिला सशक्तीकरण, विरासत और 
आध्यात्मिकता; इन पाँच विषयों को केन्द्र 
में रखकर ट्रेल पर विभिन्न थीम आधारित 
प्रदर्शनियाँ और कलात्मक शिल्प स्थापित 
किए गए हैं। ये जोन पर्यटकों को भारत 
की प्राकृतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, 
सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक 
परंपराओं की झाँकी कराएंगे। 
यह ट्रेल प्रकृति तथा राष्ट्रीय एकता के 
संदेश को जोड़ने वाला एक विशिष्ट 
अनुभव बनेगी। पर्यटक हरे-भरे जंगलों 
के बीच पैदल भ्रमण करते हुए विभिन्न 

विषयों पर आधारित कलात्मक संरचनाओं 
को देख सकेंगे और प्रकृति के सानिध्य में 
समय व्यतीत कर सकेंगे।
पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएँ 

भी शामिल
इको-ट्रेल को पर्यटकों के लिए अधिक 
सुविधाजनक बनाने के लिए आकर्षक 
प्रवेश द्वार, पार्किंग, टिकट बूथ और 
सूचना केन्द्र सहित विभिन्न सुविधाएँ 
विकसित की गई हैं। इसके अतिरिक्त; 
मल्टीपर्पज गजेबो, बायोटॉयलेट्स, पीने 
के पानी की व्यवस्था, बाँस से निर्मित 
वॉच टावर, दिशासूचक एवं सूचनात्मक 
साइनबोर्ड, पत्थर से बने बैठक स्थल 
और ट्रेल का नक्शा जैसी सुविधाएँ भी 
उपलब्ध कराई गई हैं। इन व्यवस्थाओं 
से पर्यटकों को वन क्षेत्र में आसानी से 
भ्रमण करने और विभिन्न स्थलों के बारे 
में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में 

सुविधा होगी।
इको-टूरिज्म को मिलेगा प्रोत्साहन

एकतानगर में इको-ट्रेल के विकास से 
प्रकृति आधारित पर्यटन को गति मिलने के 
साथ पर्यावरण एवं जैवविविधता के प्रति 
जागृति भी बढ़ेगी। पर्यटकों को वन्यजीवों 
का निरीक्षण करने, प्रकृति के बीच भ्रमण 
और पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त 
करने का अवसर मिलेगा। पैदल भ्रमण 
और ट्रैकिंग जैसी गतिविधियाँ पर्यटकों 
को प्रकृति के सान्निध्य में आने का 
अनुभव कराएंगी और स्वास्थ्य-लाभ का 
अवसर भी प्रदान करेंगी। इसके अलावा; 
पर्यटकों को एक डेस्टिनेशन उपलब्ध 
होने से एकतानगर में उनके ठहरने की 
अवधि बढ़ने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। 
इससे पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से 
स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार एवं 
आजीविका के नए अवसर सृजित करने 
में भी सहायता मिलेगी।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर 
क्षेत्र के अन्य आकर्षणों के साथ अब 
‘ट्रेल ऑफ यूनाइटेड इंडिया’ एकतानगर 
के पर्यटन अनुभव को और अधिक 
विविधतापूर्ण बनाएगी। प्रकृति की शांति, 
भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक 
और राष्ट्रीय एकता का संदेश; इन तीनों 
का समन्वय करने वाली यह इको-ट्रेल 
एकतानगर को पर्यावरण-अनुकूल और 
टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में और 
मजबूत पहचान दिलाने में सहायक 
बनेगी।

एकतानगर में पर्यटकों के लिए एक और नजराना : 2.62 
किलोमीटर लंबी इको-ट्रेल में होंगे ‘विविधता में एकता’ के दर्शन

राज्य की आदिजाति महिलाओं के लिए ‘एकीकृत डेयरी 
विकास योजना’ बनी आत्मनिर्भरता का आधारराष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर्यटकों के लिए इको-ट्रेल का उद्घाटन करेंगे

गांधीनगर : केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री 
सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता और 
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी 
में मंगलवार को नई दिल्ली में नर्मदा 
नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति 
(आरसीएनसीए) की 15वीं बैठक 
आयोजित हुई।
इस बैठक में नर्मदा योजना के सहभागी 
राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 
के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम 
से शामिल हुए।
इससे पूर्व जुलाई-2026 में आयोजित 
बैठक में हुए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 
(एमओए) को सहभागी राज्यों ने इस 
बैठक में अनुमोदन प्रदान किया। इसके 
साथ ही, नर्मदा से जुड़े लंबे समय से 
लंबित मुद्दों के समाधान के लिए आपसी 
समझ, सहमति और समन्वय को अधिक 
मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम 
उठाया गया है।

इस बैठक की प्रगति ने यह दिखाया है 
कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के 
बीच तालमेल और सहयोग से लंबे समय 

से लंबित मुद्दों का भी आम सहमति से 
समाधान किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ नेतृत्व 

और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री 
अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारी 
संघवाद की भावना को और मजबूती 

मिली है, तब इस बैठक में नर्मदा से 
संबंधित दूसरे बाकी मुद्दों का भी भविष्य 
में संवाद, आपसी समझ और सहयोग के 
जरिए समाधान लाने के लिए सकारात्मक 
दृष्टिकोण अपनाया गया है।
नर्मदा केवल एक जल स्रोत ही नहीं, 
बल्कि गुजरात सहित चारों संबंधित राज्यों 
के किसानों की समृद्धि, जनकल्याण और 
क्षेत्रीय विकास की जीवनरेखा भी है। 
यह बैठक नर्मदा के जल का जनहित में 
अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के 
साथ ही राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने और 
देश के सर्वांगीण विकास को गति देने की 
दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।
इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एम.के. दास 
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल 
हुए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री के अपर 
प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और वरिष्ठ 
अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में 
सहभागी हुए।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा 
यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा 
ट्रेनों के रखरखाव संबंधी व्यवस्थाओं को 
सुदृढ़ करने की दिशा में बोटाद स्टेशन 
पर मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री 
दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में तथा मंडल 
इंजीनियर (पूर्व) श्री दक्षराज सिंह की 
देखरेख में कोच वाटरिंग सिस्टम शुरू 
किया गया है। इस सुविधा के अंतर्गत 
2.25 लाख लीटर क्षमता की ओवरहेड 
वाटर टंकी तथा 750 मीटर लंबी वाटर 
हाइड्रेंट लाइन स्थापित की गई है। इससे 
ट्रेनों के कोचों में पानी भरने की प्रक्रिया 
अधिक सुचारु, प्रभावी एवं विश्वसनीय 
बनाने में मदद मिलेगी।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल 
कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बोटाद स्टेशन 
पर इस सुविधा के शुरू होने से कोच 

वाटरिंग संचालन को बेहतर बनाने तथा 
ट्रेनों में जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक 
प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।
भावनगर मंडल रेल यात्रियों को बेहतर 

सुविधाएँ उपलब्ध कराने, परिचालन 
दक्षता बढ़ाने तथा रेलवे की आधारभूत 
संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर 
प्रयासरत है।

भावनगर मंडल के बोटाद स्टेशन पर कोच वाटरिंग सिस्टम 
शुरू, 2.25 लाख लीटर क्षमता की ओवरहेड वाटर टंकी एवं 
750 मीटर लंबी वाटर हाइड्रेंट लाइन की सुविधा उपलब्ध

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल नई दिल्ली में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में शामिल हुए
नर्मदा से जुड़े दशकों पुराने मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति, पहले हुए समझौता ज्ञापन को अनुमोदन

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल 
ने यात्रियों से अपील की है कि वे 
सहयात्रियों के आराम और सुविधा 
को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों तथा 
रेल परिसरों में मोबाइल फोन और 
ऑडियो डिवाइस का विवेकपूर्ण 
इस्तेमाल करें।
यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्पीकर 
मोड पर संगीत अथवा वीडियो न 
चलाएँ और जहाँ तक संभव हो, 
ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग 
करें। साथ ही, उन्हें ट्रेनों में यात्रा 
के दौरान अथवा रेल परिसरों में तेज़ 

आवाज़ में बात करने से बचने की 
सलाह दी जाती है।
यात्रियों को सूचित किया जाता है कि 
स्पीकर मोड पर संगीत या वीडियो 
बजाकर अथवा मोबाइल पर ऊँची 
आवाज़ में बात करके सहयात्रियों 
को असुविधा पहुँचाना, ट्रेनों या रेल 
परिसरों में उपद्रव (Nuisance) 
फैलाने की श्रेणी में आता है। ऐसे 
कृत्य के विरुद्ध रेलवे अधिनियम 
की धारा 145 के लागू प्रावधानों 
के तहत कार्रवाई की जा सकती है, 
जिसमें ₹1,000/- तक का जुर्माना 

शामिल है। किसी अधिकृत रेलकर्मी 
द्वारा मना किए जाने के बावजूद ऐसा 
आचरण जारी रखने पर अधिनियम 
में निहित प्रावधानों के अनुसार आगे 
की दंडात्मक कार्रवाई भी की जा 
सकती है।
पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल सभी 
यात्रियों से इन सामान्य शिष्टाचारों 
का पालन करने और सहयात्रियों की 
सुविधा का सम्मान करने में सहयोग 
का आग्रह करता है, ताकि सभी के 
लिए यात्रा सुखद एवं सुगम बन 
सके।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मडंल द्वारा विशेष 
अभियान 6.0 के अतंर्गत रेल कर्मचारियों 
एव ं उनके परिवारों को स्वच्छ, सरुक्षित एवं 
गुणवत्तापूर्ण पयेजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य 
स े व्यापक जल गणुवत्ता निगरानी अभियान 
चलाया जा रहा है। मडंल रेल प्रबधंक श्री दिनेश 
वर्मा के मार्गदर्शन एव ंमडंल रेलव ेअस्पताल 
के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार 
की देखरेख में चिकित्सा विभाग द्वारा विभिन्न 
रेलव ेपरिसरों में नियमित रूप से जल नमनूों का 
परीक्षण किया जा रहा ह।ै
रेलव े बोर्ड एवं पश्चिम रेलव े मखु्यालय के 
निर्देशों के अनुरूप 01 अक्टूबर स े26 अक्टूबर 
2026 तक भावनगर मडंल में कुल 989 

जल नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 
सभी नमनेू उपयकु्त (Fit) पाए गए। इनमें 

अवशिष्ट क ल्ोरीन (Residual Chlorine) 
के 806 नमनू े तथा जीवाण ु परीक्षण 
(Bacteriological Test) के 183 नमनेू 
शामिल हैं। यह उपलब्धि मडंल में पेयजल की 
गणुवत्ता बनाए रखने के लिए किए जा रह ेनिरतंर 
प्रयासों को दर्शाती है।
जल गुणवत्ता निगरानी अभियान के अतंर्गत रेलवे 
स्टेशन परिसरों, रेलव ेआवासीय कॉलोनियों एवं 
क्वार्टरों, पयेजल भडंारण टंकियों, जल आपरू्ति 
स्रोतों, आरओ एव ंजल शदु्धिकरण प्रणालियों, 
रनिगं रूम, रेलव ेसरुक्षा बल (RPF) बैरकों, 
वाटर बथू, पेयजल नलों, कार्यालयों तथा अन्य 
सबंधंित रेलव ेपरिसरों में जल की गणुवत्ता पर 
विशेष ध्यान दिया जा रहा ह।ै

पयेजल की गणुवत्ता सनुिश्चित करने के लिए 
जल भडंारण टंकियों की नियमित सफाई एवं 
विसकं्रमण, जल स्रोतों का निरीक्षण, वाटर 
बथू एव ंनलों की जाचँ तथा वाटर कूलर और 
आरओ प्रणालियों की सफाई एवं रखरखाव 
जसैी गतिविधियाँ की जा रही हैं। इसके साथ ही 
जल आपूर्ति व्यवस्था में संभावित कमियों की 
पहचान कर आवश्यक सधुारात्मक कार्रवाई पर 
भी जोर दिया जा रहा ह।ै वरिष्ठ मडंल वाणिज्य 
प्रबधंक श्री अतलु कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 
अवशिष्ट क ल्ोरीन परीक्षण के माध्यम से पानी में 
क ल्ोरीन की निर्धारित मात्रा की निगरानी की जाती 
ह,ै जबकि जीवाण ु परीक्षण पानी में संभावित 
सकू्ष्मजीवजनित सदंषूण का पता लगान े में 

महत्वपरू्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों परीक्षणों 
के माध्यम से पयेजल की गणुवत्ता की नियमित 
निगरानी कर सुरक्षित पयेजल उपलब्ध कराने 
के प्रयासों को सुदृढ़ किया जा रहा ह।ै भावनगर 
मडंल का चिकित्सा विभाग जलजनित रोगों की 
रोकथाम तथा रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों 
के स्वास्थ्य संरक्षण के लिए निरतंर प्रयासरत 
ह।ै नियमित जल नमनूा परीक्षण, स्वच्छता 
गतिविधियों और जल आपरू्ति सुविधाओं की 
निगरानी के माध्यम से रेलव ेपरिसरों में स्वच्छ, 
सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखन ेकी 
दिशा में कार्य किया जा रहा ह।ै सुरक्षित पेयजल, 
बहेतर स्वास्थ्य और स्वच्छ रेलव ेपरिसर — 
भावनगर मडंल की प्राथमिकता।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल द्वारा यात्रियों से मोबाइल फोन 
और ऑडियो डिवाइस का विवेकपूर्ण उपयोग करने की अपील

भावनगर रेलवे मंडल में 989 जल नमूनों की जाँच, सभी पाए गए उपयुक्त
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नई दिल्ली। झारखंड के जंगलों और 
पहाड़ियों में अफीम की खेती से लेकर उत्तर 
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हेरोइन तैयार 
करने और फिर दिल्ली-एनसीआर में उसकी 
सप्लाई करने वाले कथित नशा तस्करी 
नेटवर्क का दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 
ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, 
इस नेटवर्क में शामिल लोग कथित तौर पर 
सरकारी जमीन पर अफीम उगाते थे। फसल 
तैयार होने के बाद कच्चा माल लखनऊ 
पहुंचाया जाता था, जहां उसे प्रसंस्कृत कर 
हेरोइन तैयार की जाती थी। इसके बाद 
अलग-अलग लोगों और छोटे नेटवर्क के 
माध्यम से नशीले पदार्थ की खेप दिल्ली 
और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंचाई 
जाती थी। मामले में पुलिस ने झारखंड के 
चतरा निवासी प्रकाश कुमार को गिरफ्तार 
किया है। उसकी निशानदेही और पूछताछ 
के आधार पर पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े 
अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, प्रकाश कुमार झारखंड 
के चतरा जिले का रहने वाला है। पूछताछ में 
उसने कथित तौर पर बताया कि वह झारखंड 
के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम की 

खेती करता था। फसल तैयार होने के बाद 
उससे प्राप्त कच्चा माल लखनऊ भेजा जाता 
था, जहां उसे प्रसंस्कृत कर हेरोइन बनाई 
जाती थी। इसके बाद तैयार नशीले पदार्थ 
को दिल्ली-एनसीआर तक पहुंचाने के लिए 
अलग-अलग लोगों की मदद ली जाती थी। 
पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है 
कि नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे, 
उनकी जिम्मेदारियां क्या थीं और नशीले 
पदार्थ की आपूर्ति किन-किन स्थानों तक 
की जाती थी।
जांच में सामने आए विवरण के मुताबिक, 
कथित तस्करी नेटवर्क का संचालन कई 
चरणों में किया जाता था। अफीम की 
खेती, कच्चे माल की ढुलाई, लखनऊ में 
प्रसंस्करण और तैयार हेरोइन की सप्लाई के 
लिए अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी दी 
गई थी। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से 
जुड़े लोग अपनी गतिविधियों को छिपाने के 
लिए छोटे-छोटे समूहों के माध्यम से काम 
करते थे। कच्चे माल और तैयार नशीले 
पदार्थ को सीधे एक ही रास्ते से भेजने 
के बजाय अलग-अलग माध्यमों से आगे 
पहुंचाया जाता था, ताकि पूरे नेटवर्क की 

कड़ियों का पता लगाना मुश्किल हो। पुलिस 
के अनुसार, सरकारी जमीन पर अफीम की 
खेती करने का कथित उद्देश्य भी अपनी 
पहचान और गतिविधियों को छिपाना था।
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया 
है कि तैयार हेरोइन की सप्लाई दिल्ली-

एनसीआर में की जाती थी। अधिकारियों 
के मुताबिक, इस नेटवर्क की आपूर्ति 
व्यवस्था की पड़ताल की जा रही है। पुलिस 
ने आशंका जताई है कि नशीले पदार्थ की 
खपत बढ़ाने के लिए अलग-अलग संपर्कों 
के जरिए इसे विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया 

जाता था। शुरुआती जानकारी में स्कूलों, 
कॉलेजों और होटलों तक सप्लाई किए जाने 
का दावा भी सामने आया है। हालांकि, इन 
स्थानों से जुड़े कथित नेटवर्क और सप्लाई 
की सीमा के बारे में विस्तृत जानकारी जांच 
के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मामले की जांच के दौरान पुलिस को कथित 
नेटवर्क के नक्सलियों से संबंध होने के 
संकेत भी मिले हैं। पुलिस को आशंका है 
कि नशा तस्करी से होने वाली कमाई का 
एक हिस्सा नक्सलियों तक पहुंचाया जाता 
था। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह रकम 
कथित तौर पर उन्हें आश्रय और भोजन 
जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दी 
जाती थी। हालांकि, इन संबंधों और धन 
के कथित लेनदेन की पुष्टि के लिए पुलिस 
आगे की जांच कर रही है। इस पहलू के 
सामने आने के बाद जांच का दायरा केवल 
नशीले पदार्थों की बरामदगी और तस्करी 
तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कथित वित्तीय 
नेटवर्क और अन्य संपर्कों की पड़ताल भी 
महत्वपूर्ण हो गई है।
पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क का खुलासा 
एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद 
शुरू हुई जांच से हुआ। बेगमपुर निवासी 
लक्ष्मण हुड्डू को पहले गिरफ्तार किया गया 
था। उसके पास से 300 ग्राम हेरोइन और 
तीन लाख रुपये नकद बरामद किए गए 
थे। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो जांच 
की कड़ियां उत्तर प्रदेश तक पहुंचीं। इसके 

बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश की रुखसार, 
बरेली निवासी एजाज अहमद और बदायूं 
निवासी मोहम्मद अजहर को पकड़ा। इन 
आरोपियों से पूछताछ के दौरान सामने आए 
तथ्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और 
कथित नेटवर्क के तार लखनऊ से होते हुए 
झारखंड के चतरा तक पहुंचे।
जांच में मिली जानकारी के बाद पुलिस 
ने चतरा में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 
8.128 किलोग्राम हेरोइन, 12.81 लाख 
रुपये नकद, तीन एसयूवी और एक रॉयल 
एनफील्ड मोटरसाइकिल बरामद की 
गई। पुलिस इन बरामद वस्तुओं के स्रोत, 
इस्तेमाल और कथित तस्करी नेटवर्क से 
उनके संबंधों की जांच कर रही है। बरामद 
नकदी नशीले पदार्थों की बिक्री से जुड़ी है 
या किसी अन्य गतिविधि से संबंधित है, 
इसकी पुष्टि भी जांच के आधार पर की 
जाएगी। इसी तरह वाहनों की भूमिका और 
उनके माध्यम से कथित रूप से की गई 
ढुलाई की जानकारी जुटाई जा रही है।
पुलिस के सामने अब इस नेटवर्क से जुड़े 
सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट करने, अफीम 
की खेती वाले क्षेत्रों की पहचान करने और 

कच्चे माल से लेकर तैयार हेरोइन की 
आपूर्ति तक की पूरी श्रृंखला का पता लगाने 
की चुनौती है। जांच एजेंसियां यह भी पता 
लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित 
तस्करी से अर्जित धन कहां-कहां भेजा जाता 
था और क्या इस कारोबार से जुड़े अन्य 
लोग भी सक्रिय हैं। अलग-अलग राज्यों में 
फैले संपर्कों की वजह से जांच में कई स्थानों 
पर जानकारी जुटाने और साक्ष्यों का मिलान 
करने की जरूरत पड़ रही है।
इस कार्रवाई ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और 
दिल्ली-एनसीआर के बीच कथित नशा 
तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क की ओर 
ध्यान खींचा है। पुलिस का दावा है कि 
आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी से 
नेटवर्क की कई अहम कड़ियों का पता 
चला है। हालांकि, कथित तस्करी, नक्सली 
संपर्कों और अलग-अलग स्थानों पर सप्लाई 
से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच 
और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगी। 
फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 
नेटवर्क के अन्य संभावित सदस्यों, नशीले 
पदार्थों की आपूर्ति के स्रोत और इससे जुड़े 
आर्थिक लेनदेन की पड़ताल में जुटी है।

झारखंड में अफीम की खेती, लखनऊ में हरेोइन तैयार कर दिल्ली-एनसीआर में सप्लाई

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 
खीजडीया–अमरेली आमान परिवर्तन 
(गेज कन्वर्जन) परियोजना के अंतर्गत 
नवनिर्मित ब्रॉडगेज रेल लाइन का रेलवे 
संरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा 27 
अक्टूबर, 2026 को संरक्षा निरीक्षण 
किया गया।
इस परियोजना के अंतर्गत खीजडीया–
अमरेली सेक्शन में 16.761 किलोमीटर 
लंबी मीटरगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज 
में परिवर्तित करने का कार्य पूरा कर 
लिया गया है। रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा 
रेल ट्रैक, सिग्नलिंग प्रणाली एवं अन्य 
तकनीकी कार्यों का विस्तृत निरीक्षण 
किया गया।
रेल संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल, 
मुंबई, श्री ई. श्रीनिवास ने 27 अक्टूबर 
को खीजडीया से अमरेली तक 
नवनिर्मित रेल लाइन का मोटर ट्रॉली 
से गहन निरीक्षण किया। इसके पश्चात 
अमरेली से खीजडीया के बीच 120 

किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल 
किया गया।
इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक 
अधिकारी/निर्माण (CAO/C) श्री 
प्रदीप कुमार, भावनगर मंडल के मंडल 
रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा सहित रेलवे 
के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं निर्माण 
शाखा के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
खीजडीया–अमरेली सेक्शन में आमान 

परिवर्तन कार्य पूर्ण होने तथा संरक्षा 
निरीक्षण एवं स्पीड ट्रायल संपन्न होने 
से इस रेलखंड पर यात्री रेल सेवाएं शुरू 
करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई 
है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के 
बाद रेल सेवाओं का परिचालन शुरू 
होने से क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर रेल 
कनेक्टिविटी मिलेगी तथा आवागमन 
अधिक सुविधाजनक होगा।

नई दिल्ली। घरेल शेयर बाजार में 
मंगलवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी 
की मासिक एक्सपायरी के बीच पूरे दिन 
उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। कारोबार 
की शुरुआत कमजोर रही, लेकिन 
शुरुआती गिरावट के बाद खरीदारी लौटने 
से सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में 
पहुंच गए। हालांकि, दूसरे कारोबारी सत्र 
में बिकवाली बढ़ने से बाजार पर दोबारा 
दबाव बना। कारोबार के अंतिम घंटे में 
निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में खरीदारी 
की, जिससे दोनों प्रमुख सूचकांक दिन की 
गिरावट से उबरने में सफल रहे। इसके 
बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी मामूली 
नुकसान के साथ लगभग सपाट स्तर पर 
बंद हुए। प्रमुख सूचकांकों में भले ही बड़ी 
तेजी नहीं दिखी, लेकिन व्यापक बाजार में 
जोरदार खरीदारी के चलते निवेशकों की 
संपत्ति में एक ही कारोबारी सत्र के दौरान 
3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 
बढ़ोतरी दर्ज की गई।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 
शेयरों वाला सेंसेक्स 8.08 अंक यानी 
0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट के 
साथ 73,598.67 अंक पर बंद हुआ। 

कारोबार के दौरान सूचकांक में काफी 
उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स 
दिन के निचले स्तर 73,179.41 अंक 
तक फिसल गया था, जबकि खरीदारी के 
समर्थन से इसने 73,762.98 अंक का 
उच्चतम स्तर भी छुआ। इस प्रकार दिन 
के उच्चतम स्तर से इसमें 583 अंक से 
अधिक की गिरावट दर्ज की गई। बाजार 
में कभी खरीदारी तो कभी बिकवाली 
हावी रहने के कारण निवेशकों को पूरे 
सत्र के दौरान दिशा का स्पष्ट संकेत नहीं 
मिला। आखिरी घंटे में कुछ चुनिदा शेयरों 
में लिवाली से बाजार को सहारा मिला, 
लेकिन सेंसेक्स को बढ़त के साथ बंद होने 
में सफलता नहीं मिली।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 
निफ्टी भी मामूली गिरावट के साथ बंद 
हुआ। निफ्टी 3.45 अंक यानी 0.02 
प्रतिशत टूटकर 22,749.75 अंक पर आ 
गया। कारोबार की शुरुआत में सूचकांक 
22,708.80 अंक पर कमजोर रुख के 
साथ खुला था। इसके बाद बाजार में 
खरीदारी बढ़ने से निफ्टी 22,829.75 
अंक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। 
हालांकि, दूसरे सत्र में बिकवाली का दबाव 

बढ़ने से यह गिरकर 22,636.85 अंक के 
निचले स्तर तक आ गया। अंतिम घंटे में 
खरीदारी लौटने से निफ्टी ने निचले स्तरों 
से कुछ सुधार किया और लगभग सपाट 
स्थिति में कारोबार समाप्त किया। मासिक 
एक्सपायरी के कारण बाजार में सौदों के 
समायोजन और निवेशकों की सतर्कता ने 
भी उतार-चढ़ाव को बढ़ाए रखा।
प्रमुख सूचकांकों में मामूली गिरावट के 
बावजूद व्यापक बाजार की तस्वीर काफी 
मजबूत रही। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों 
का कलु बाजार पूंजीकरण बढ़कर 
4,59,79,056.94 करोड़ रुपये पर पहुंच 
गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र यानी 
सोमवार को यह 4,56,45,635.93 
करोड़ रुपये था। इस तरह एक कारोबारी 
दिन में निवेशकों की कुल संपत्ति में 
3,33,421.01 करोड़ रुपये का इजाफा 
हुआ। बाजार के इस रुख से स्पष्ट हुआ 
कि सेंसेक्स और निफ्टी में सीमित गिरावट 
के बावजूद कई क्षेत्रों और विशेषकर 
छोटी तथा मझोली कंपनियों के शेयरों 
में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। 
व्यापक बाजार में खरीदारी का असर 
कंपनियों के कलु बाजार मूल्यांकन में हुई 

बढ़ोतरी के रूप में सामने आया। क्षेत्रवार 
कारोबार की बात करें तो फार्मा और ऑटो 
शेयरों में सबसे अधिक उत्साह देखने को 
मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.91 प्रतिशत 
की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि 
निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1.48 प्रतिशत 
की तेजी दर्ज की गई। रियल्टी शेयरों 
में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली 
और संबंधित इंडेक्स करीब दो प्रतिशत 
चढ़कर बंद हुआ। एफएमसीजी इंडेक्स में 
0.74 प्रतिशत की बढ़त रही। इन क्षेत्रों 
में खरीदारी ने बाजार को मजबूती देने 
में अहम भूमिका निभाई। निवेशकों ने 
उन शेयरों में अधिक रुचि दिखाई, जहां 
उन्हें आगे कारोबार की संभावनाएं बेहतर 
नजर आईं। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों 
में कारोबार का रुख एक जैसा नहीं रहा 
और कुछ प्रमुख सेक्टरों में बिकवाली का 
दबाव बना रहा।
दूसरी ओर, बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी 
यानी आईटी शेयरों में कमजोरी देखने को 
मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स 0.72 प्रतिशत 
गिरकर बंद हुआ, जबकि आईटी इंडेक्स 
में 0.26 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। 
बैंकिंग शेयरों पर दबाव का असर बाजार 

की समग्र दिशा पर भी दिखाई दिया। 
हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 
शेयर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने में 
सफल रहे और पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.41 
प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ। इससे 
संकेत मिला कि बैंकिंग क्षेत्र के भीतर भी 
निवेशकों का रुझान अलग-अलग रहा 
और सभी शेयरों में एकसमान बिकवाली 
नहीं हुई। छोटी और मझोली कंपनियों के 
शेयरों में सबसे अधिक सक्रियता देखने 
को मिली। निफ्टी मिडकैप-100 इंडके्स 
एक प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ, जबकि 
स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.69 प्रतिशत की 
जोरदार तेजी दर्ज की गई। स्मॉलकैप 
शेयरों में आई इस बढ़त ने व्यापक बाजार 
के प्रदर्शन को मजबूती दी। जहां सेंसेक्स 
और निफ्टी सीमित गिरावट के साथ बंद 
हुए, वहीं छोटी कंपनियों के शेयरों में तेजी 
ने निवेशकों की संपत्ति में उल ल्ेखनीय 
वृद्धि दर्ज कराने में मदद की। बाजार में 
इस अंतर ने यह भी दिखाया कि केवल 
प्रमुख सूचकांकों के आधार पर पूरे बाजार 
की स्थिति का आकलन करना पर्याप्त 
नहीं है, क्योंकि अलग-अलग श्रेणियों के 
शेयरों का प्रदर्शन अलग हो सकता है।

भावनगर मंडल के खीजडीया–अमरेली आमान परिवर्तन 
परियोजना का संरक्षा निरीक्षण संपन्न,नवनिर्मित ब्रॉडगेज लाइन 

पर 120 किमी प्रति घंटे की गति से सफल स्पीड ट्रायल

सेंसेक्स-निफ्टी सपाट बंद, निवेशकों की संपत्ति में 3.33 लाख करोड़ का इजाफा

औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद में भारतीय 
जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद 
सुशील कुमार सिंह के कार्यालय प्रतिनिधि 
मृत्युंजय कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद 
राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 
मृत्युंजय कुमार सिंह पर भाजपा के जिला 
प्रवक्ता जितेंद्र गुप्ता को फोन पर गाली-
गलौज करने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल 
करने और जान से मारने की धमकी देने 
का आरोप है। शिकायतकर्ता का दावा है 
कि मामला केवल फोन पर धमकी देने तक 
सीमित नहीं रहा, बल्कि जब वह शिकायत 
लेकर नगर थाने पहुंचे तो वहां भी आरोपी ने 
कथित तौर पर हंगामा किया और उन्हें मारने 
के लिए दौड़ा। पीड़ित की शिकायत के बाद 
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृत्युंजय कुमार 
सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब 
मामले से जुड़े आरोपों और घटनाक्रम की 
जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, औरंगाबाद शहर के 
शाहपुर पोखरा मोहल्ले के निवासी जितेंद्र 
गुप्ता भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं। उन्होंने 
औरंगाबाद नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते 
हुए आरोप लगाया कि मृत्युंजय कुमार सिंह 
ने उन्हें कई बार फोन किया। शिकायतकर्ता 
के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान 
उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और 
गाली-गलौज की गई। आरोप है कि इस 
दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भी 
दी गई। गुप्ता का कहना है कि बार-बार की 
गई कथित धमकियों से वह परेशान हो गए 
थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के साथ-साथ 
परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता सताने 

लगी थी। इसी वजह से उन्होंने पुलिस के 
पास पहुंचकर मामले की शिकायत करने 
का फैसला किया।
जितेंद्र गुप्ता के मुताबिक, वह आरोपों के 
संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए 
औरंगाबाद नगर थाने पहुंचे थे। उनका 
आरोप है कि इसी दौरान मृत्युंजय कुमार 
सिंह भी थाने पहुंच गया। शिकायतकर्ता के 
अनुसार, थाने में मौजूदगी के दौरान आरोपी 
ने उनके साथ फिर से गाली-गलौज शुरू कर 
दी और हंगामा करने लगा। गुप्ता ने आरोप 
लगाया कि विवाद के दौरान मृत्युंजय सिंह 
उन्हें मारने के लिए दौड़ा। इस घटनाक्रम ने 
मामले को और गंभीर बना दिया, क्योंकि 
शिकायतकर्ता के आरोप के मुताबिक, जिस 
स्थान पर वह पुलिस से सहायता मांगने 
पहुंचे थे, वहीं उनके साथ कथित तौर पर 
दोबारा विवाद हुआ। हालांकि, थाने में हुए 
पूरे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति जांच 
और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट 
हो सकेगी।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि 
मृत्युंजय कुमार सिंह ने जेल से छूटने के 
बाद उनकी हत्या कराने की धमकी दी थी। 
इस कथित धमकी को लेकर जितेंद्र गुप्ता 
ने अपनी सुरक्षा संबंधी आशंकाएं जाहिर 
कीं। उनका कहना है कि फोन पर धमकी 
मिलने के बाद जब वह कानूनी मदद लेने 
थाने पहुंचे, तब वहां भी उनके साथ कथित 
तौर पर दुर्व्यवहार किया गया। मामले में 
लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते 
हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृत्युंजय 
कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

गांधीनगर : गुजरात सरकार के सामाजिक 
न्याय एवं अधिकारिता, प्राथमिक, 
माध्यमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा तथा उच्च 
एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माननीय 
मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने हैदराबाद में 
12 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं 
के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। 
इसके बाद माननीय मंत्री डॉ. प्रद्युमन 
वाजा ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 
(VGGS) 2027 के तहत हुए हैदराबाद 
रोड-शो को संबोधित किया।
माननीय मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा ने कहा, 
“सूचना प्रौद्योगिकी, ग्लोबल कैपेबिलिटी 
सेंटर्स (GCC), लाइफ साइंसेज, जैव 
प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस, रक्षा और नवाचार 
के क्षेत्रों में वैश्विक पहचान रखने वाला 
तेलंगाना, गुजरात की विकास यात्रा 
में एक स्वाभाविक भागीदार राज्य है। 
गुजरात के पास औद्योगिक बुनियादी ढांचे, 
बंदरगाहों, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय 
ऊर्जा और वैश्विक संपर्क के क्षेत्रों में 

मजबूत क्षमताएं हैं। मुझे दृढ़ विश्वास 
है कि ‘’अपने उद्योगों, उद्यमियों और 
युवा प्रतिभाओं को एक साथ लाकर हम 
नवाचार, रोजगार और सामाजिक समृद्धि 
के लिए नए अवसरों का निर्माण करने में 
सफल होंगे।”
हैदराबाद रोड-शो में कुटीर एवं ग्रामोद्योग 
आयुक्त तथा अपर सचिव श्री मोहम्मद 
शाहिद (IAS) ने VGGS 2027 
प्रजेंटेशन दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी के ‘अधिकतम सुशासन, 
न्यूनतम सरकार’  के विजन पर जोर देते 
हुए गुजरात में उद्योगों के लिए उपलब्ध 
अवसरों और प्रोत्साहनों की जानकारी दी।  
‘विकसित गुजरात – वैश्विक भविष्य 
का निर्माण’ (Viksit Gujarat – 
Shaping a Global Future) थीम 
के साथ 11वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल 
समिट- 10 से 12 जनवरी 2027 
को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 
आयोजित हो रही है।

जयपुर। राजस्थान की राजधानी 
जयपुर में महज 20 रुपये की कचौड़ी 
खाने के लिए रुकना एक युवक को 
करीब 20 लाख रुपये का नुकसान दे 
गया। सड़क किनारे स्कूटी पर बैठकर 
कचौड़ी खा रहे युवक की स्कूटी के 
पायदान पर रखा नकदी से भरा बैग 
दो बदमाश उठाकर फरार हो गए। 
युवक जब तक कुछ समझ पाता और 
उन्हें रोकने की कोशिश करता, तब 
तक आरोपी मौके से निकल चुके थे। 
दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके 
में हड़कंप मच गया। घटना सोमवार 
शाम करीब चार बजे नाहरगढ़ थाना 
क्षेत्र में हुई। पीड़ित की शिकायत पर 
पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है 
और आरोपियों की तलाश में जुट गई 
है।
जानकारी के अनुसार, सिरोही निवासी 
चंपालाल माणक (50) जयपुर में 
एक कपड़ा व्यापारी के यहां कलेक्शन 
का काम करता है। उसकी जिम्मेदारी 
शहर के चौक क्षेत्र से लेकर नाहरगढ़ 
थाना इलाके तक विभिन्न व्यापारियों 
से रुपये एकत्र करने की है। सोमवार 
को भी वह रोजाना की तरह कलेक्शन 
के काम से निकला था। व्यापारियों 
से रकम एकत्र करने के दौरान उसके 
पास बड़ी मात्रा में नकदी जमा हो गई 
थी। इसी रकम को लेकर वह अपने 
काम में लगा हुआ था। बताया जा रहा 
है कि उसके बैग में करीब 20 लाख 
रुपये रखे हुए थे।
इसी दौरान चंपालाल रास्ते में कचौड़ी 
खाने के लिए रुक गया। उसने अपनी 

स्कूटी सड़क किनारे खड़ी की और 
नकदी से भरा बैग स्कूटी के पायदान 
पर रख दिया। इसके बाद वह कचौड़ी 
खाने लगा। आरोप है कि इसी मौके 
का फायदा उठाते हुए स्कूटी पर 
सवार दो बदमाश वहां पहंुचे। दोनों 
ने तेजी से स्कूटी के पायदान पर रखा 
बैग उठाया और मौके से फरार हो 
गए। पूरी वारदात इतनी तेजी से हुई 
कि पीड़ित को संभलने और आरोपियों 
को रोकने तक का पर्याप्त मौका नहीं 
मिल सका। कुछ ही पलों में दिनभर 
की मेहनत से जुटाई गई व्यापारी की 
रकम लेकर बदमाश गायब हो गए।
बैग गायब होने का पता चलते ही 
चंपालाल के होश उड़ गए। उसने 
आसपास तलाश करने के साथ पुलिस 
को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने 
पर नाहरगढ़ थाना पुलिस सक्रिय हुई 
और पीड़ित की शिकायत के आधार 
पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर 
दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 
आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी 
करवाई, लेकिन शुरुआती कार्रवाई के 
दौरान उनके बारे में कोई ठोस सुराग 
नहीं मिल सका। अब पुलिस वारदात 
के तरीके, आरोपियों की गतिविधियों 

और उनके भागने के 
संभावित रास्तों के आधार 
पर जांच आगे बढ़ा रही है।
पुलिस को आशंका है कि 
इस वारदात को अंजाम देने 
वाले बदमाशों ने चंपालाल 
की गतिविधियों पर पहले 
से नजर रखी हो सकती है। 
कलेक्शन का काम करने 

वाले व्यक्ति के पास बड़ी रकम 
होने की जानकारी बदमाशों को कैसे 
मिली, यह भी जांच का विषय है। 
पुलिस इस बात की पड़ताल कर 
रही है कि आरोपियों ने पीड़ित का 
पीछा किया था या फिर रास्ते में उसे 
नकदी के साथ देखकर वारदात को 
अंजाम देने का मौका तलाश लिया। 
हालांकि, फिलहाल पुलिस की ओर 
से किसी निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की 
गई है।
वारदात के दौरान दोनों आरोपी 
हेलमेट पहने हुए थे। इससे आसपास 
लगे सीसीटीवी कैमरों में उनके चेहरे 
स्पष्ट दिखाई देने में परेशानी आ रही 
है। पुलिस घटनास्थल के आसपास 
और वहां से निकलने वाले रास्तों पर 
लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। 
जांच में यह पता लगाने की कोशिश 
की जा रही है कि वारदात के बाद 
दोनों बदमाश किस दिशा में गए और 
क्या रास्ते में किसी अन्य कैमरे में 
उनकी पहचान से जुड़ा कोई सुराग 
मिल सकता है। पुलिस को उम्मीद 
है कि अलग-अलग स्थानों की फुटेज 
का मिलान करने से आरोपियों की 

गतिविधियों का पता लगाने में मदद 
मिल सकती है।
डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के 
मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी 
के लिए पुलिस टीम का गठन किया 
गया है। घटनास्थल के आसपास 
लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की 
जांच की जा रही है और बदमाशों 
की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। 
पुलिस संभावित रास्तों और आसपास 
के क्षेत्रों में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार 
पर जांच कर रही है। फिलहाल 
नकदी से भरे बैग की बरामदगी और 
आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के 
सामने प्रमुख चुनौती है।
इस घटना ने शहर में नकदी लेकर 
चलने वाले व्यापारियों और कलेक्शन 
कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी 
सवाल खड़े कर दिए हैं। व्यापारियों 
से रकम जुटाने वाले कर्मचारियों को 
कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक बड़ी नकदी लेकर जाना पड़ता 
है। ऐसे में थोड़ी-सी असावधानी भी 
अपराधियों को मौका दे सकती है। 
हालांकि, इस मामले में बदमाशों को 
पहले से जानकारी थी या उन्होंने 
अचानक मौका देखकर वारदात 
की, इसका खुलासा पुलिस जांच के 
बाद ही हो सकेगा। फिलहाल 20 
रुपये की कचौड़ी खाने के लिए रुके 
चंपालाल के करीब 20 लाख रुपये 
चोरी होने की घटना चर्चा में है और 
पुलिस आरोपियों तक पहंुचने के लिए 
सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सुरागों 
की पड़ताल कर रही है।

20 रुपये की कचौड़ी खाने रुका युवक, स्कूटी से 20 लाख का बैग लेकर फरार हुए बदमाशवाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 : हैदराबाद 
में उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया रोड-शो

भाजपा के पूर्व सांसद के कार्यालय प्रतिनिधि 
गिरफ्तार, जिला प्रवक्ता को धमकी देने का आरोप

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 
विधानसभा चनुाव से पहले दल-बदल का 
सिलसिला तेज होन े लगा है। इसी क्रम में 
आवंला लोकसभा सीट स े दो बार भारतीय 
जनता पार्टी (भाजपा) के सासंद रह े धर्मेंद्र 
कुमार कश्यप मंगलवार को समाजवादी पार्टी 
(सपा) में शामिल हो गए। लखनऊ स्थित सपा 
मखु्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 
की मौजदूगी में उन्होंन ेसाइकिल की सवारी 
शुरू की। सपा में शामिल होते ही कश्यप ने 
प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते 
हुए कानून-व्यवस्था और बलुडोजर कार्रवाई 
को लेकर सवाल उठाए। उन्होंन े आरोप 
लगाया कि मखु्यमतं्री योगी आदित्यनाथ का 
बलुडोजर अपनी जाति के लोगों पर नहीं 
चलता, बल्कि गरीबों को निशाना बनाया 
जाता है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की 
सियासत में नई बहस छिड़न ेकी सभंावना है। 
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) स ेआन ेवाले 
धर्मेंद्र कुमार कश्यप को रुहेलखडं क्षेत्र की 
राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता 
है। वह वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा 
चनुाव में आवंला सीट स ेभाजपा के टिकट पर 
सासंद निर्वाचित हुए थ।े हालांकि, वर्ष 2024 

के लोकसभा चनुाव में उन्हें इसी सीट पर हार 
का सामना करना पड़ा। चनुावी पराजय के 
बाद से ही उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर 
चर्चाएं चल रही थीं। अब सपा में शामिल 
होन े के उनके फैसले को उत्तर प्रदेश की 
बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और आगामी 
विधानसभा चनुाव की तयैारियों के लिहाज 
स ेमहत्वपूर्ण माना जा रहा है। धर्मेंद्र कश्यप 
के भाजपा छोड़ने के पीछे राज्यसभा चनुाव 
स ेजडु़ी घटनाओं को भी अहम वजह माना 
जा रहा है। बताया जाता है कि वह राज्यसभा 
चनुाव में भाजपा स ेटिकट मिलने की उम्मीद 
लगाए हुए थ,े लेकिन पार्टी न ेउन्हें उम्मीदवार 
नहीं बनाया। भाजपा ने बरेली जिले से प्रदेश 
सरकार के मतं्री धर्मपाल सिहं और परू्व केंद्रीय 
मतं्री तथा झारखंड के परू्व राज्यपाल सतंोष 
गगंवार की बटेी श्रुति गगंवार को राज्यसभा का 
प्रत्याशी बनाया था। दोनों उम्मीदवार निर्विरोध 
निर्वाचित हुए। इसके बाद स े ही कश्यप के 
भाजपा स ेनाराज होने और पार्टी छोड़ने की 
अटकलें तजे हो गई थीं। हालाकंि, उनके दल 
बदलने के पीछे राजनीतिक समीकरणों के 
साथ अन्य कारणों को लेकर भी चर्चाए ंहो रही 
हैं। भाजपा छोड़ने से पहले धर्मेंद्र कश्यप ने 

सोशल मीडिया के माध्यम स ेभी सकेंत दिया 
था। सात अक्टूबर को उन्होंने फेसबकु पर 
समदु्र किनारे सरू्यास्त की तस्वीर साझा करते 
हएु ‘टाटा बाय-बाय’ लिखा था। उनकी इस 
पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में उनके 
अगले कदम को लेकर चर्चाए ं शरुू हो गई 
थीं। उस समय यह अनमुान लगाया जा रहा 
था कि वह भाजपा स े दरूी बना सकत े हैं। 
मगंलवार को सपा में शामिल होने के साथ ही 
इन अटकलों पर विराम लग गया। वर्ष 2024 
के लोकसभा चुनाव में आवंला सीट पर हार 
के बाद उनका यह फैसला उनके राजनीतिक 
सफर का नया अध्याय माना जा रहा ह।ै
सपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण 
करन े के बाद कश्यप ने प्रदेश सरकार की 
नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 
प्रदेश में काननू-व्यवस्था की स्थिति को लेकर 
जनता परेशान ह।ै उन्होंने बलुडोजर कार्रवाई 
पर टिप्पणी करते हएु आरोप लगाया कि 
कार्रवाई में समानता नहीं बरती जा रही ह ैऔर 
गरीबों को निशाना बनाया जाता ह।ै उनका 
कहना था कि मखु्यमतं्री योगी आदित्यनाथ 
का बुलडोजर अपनी जाति के लोगों पर नहीं 
चलता। 

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

देश में जन आंदोलन लोकतंत्र को जीवित 
रखते हैं, वहीं दूसरी ओर, ये आंदोलन 
खुदरा व्यापार करने वालों की धड़कनें 
बढ़ा देते हैं। दिल्ली में अक्टूबर 2026 
में जारी विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा 
प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों को अब 
तक अनुमानित 3,000 करोड़ रुपये 
का नुकसान हो चुका है। चैंबर ऑफ 
ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) द्वारा जारी 
ये आंकड़े चिंताजनक हैं। आंदोलनकारी 
विभिन्न संगठनों को बढ़ावा देकर और 
चुनाव आयोग के कदमों का विरोध करके 
विरोध प्रदर्शन को जारी रखना चाहते 
हैं। हालांकि, इसके चलते दिल्ली के 
व्यापारियों की दिवाली धूमिल हो गई है। 
अगर यह स्थिति दिवाली तक बनी रहती 
है, तो व्यापारियों को होने वाला नुकसान 
10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो 
सकता है। दिवाली की खरीदारी के लिए 
दिल्ली के आसपास से आने वाले छोटे 
व्यापारी अक्टूबर में ही दिल्ली के थोक 
बाजारों से सामान खरीदते हैं। दिल्ली के 
प्रमुख बाजारों में विशेष रूप से चांदनी 

चौक, सदर बाजार, कनॉट प्लेस, खान 
मार्केट, चावड़ी बाजार आदि शामिल हैं। 
दिल्ली में चुनाव आयोग विरोधी प्रदर्शनों, 
पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स, साथ ही 
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ 
सड़कों को बंद करने और मार्ग परिवर्तन 
के कारण, बाहर से आने वाले खरीदार 
दिल्ली आने से बच रहे हैं।
कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं 
जिनमें दिल्ली में खरीदारी के लिए आए 
व्यापारियों को आंदोलन में शामिल 
समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके 

अलावा, बाहर से खरीदारी के लिए आने 
वाले लोगों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा 
बन गई है, इसलिए लोग दिल्ली आने से 
बच रहे हैं। इसका दिल्ली के कारोबार 
पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली के 
कारोबारी संगठनों ने कांग्रेस के राहुल 
गांधी से रैली को 10 नवंबर तक स्थगित 
करने का अनुरोध किया था ताकि दिवाली 
के ग्राहकों पर कोई असर न पड़े और वे 
इस पर नजर भी रखें। फिलहाल, 1 नवंबर 
की रैली को लेकर दिल्ली के व्यापारी 
दहशत में हैं।

(निडर, निष्पक्ष और तटस्थ 
छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

आज का युग भौतिक प्रगति और 
सुख-सुविधाओं की लालच से भरा 
है। धन के माध्यम से सभी सुख प्राप्त 
किए जा सकते हैं, इसलिए भौतिक 
सुखों के लालच में मनुष्य यश और 
प्रतिष्ठा को कम महत्व देता है और 
धन को ही अपना लक्ष्य बना लेता 
है। क्योंकि वह जानता है कि धन के 
अभाव में नत्थलाल भी नत्थिया बन 
जाता है। और यदि कोई नत्थिया भी 
धनी हो, तो उसे नत्थलाल सेठ का 
सम्मान प्राप्त होता है।
भले ही कोई धनी व्यक्ति बुरा हो, 
वह गुणी व्यक्ति का सम्मान करने 
में संकोच करता है। राजनेता, 
सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी 
और साहित्यकार भी बिना बुलाए 
ही धनी व्यक्ति के पास चले जाते 
हैं। वहीं, किसी गरीब व्यक्ति से 
सफल, सम्मानित और प्रतिष्ठित 
व्यक्ति के महत्व के बारे में शायद 
ही कभी पूछा जाता है। समाज में 
धन का प्रभुत्व धर्म से भी अधिक 
है। यहां तक ​​कि सादगीपूर्ण जीवन 

जीने वाले सा धु  को भी संत नहीं 
माना जाता। चा हे  वह विद्वान हो, 
ध्यानमग्न हो या साधु, संतत्व प्राप्त 
करने के लिए समय और धन की 
उपलब्धता आवश्यक है। आजकल 
सोशल मीडिया का युग है। इसलिए, 
जो लोग इसका उपयोग समाज को 
गौरवान्वित क रने क े लिए करना 
सीख लेते हैं ,  समाज उन्हें तुरंत 
महान मान ले ता है, क्योंकि आज 
के लोगों की नजर में पैसा ही सुख 
का स्रोत क्यों है? वास्तव में, धन 
और शक्ति ने प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा 
को पीछे छोड़ दिया है। जिस प्रकार 
धन देकर पद या उपाधि खरीदी 
जा सकती है, उसी प्रकार आजीवन 
उपलब्धि पुरस्कार, ज्ञानी पुरुष, 
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, भारत 
का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व जैसे सम्मान 
भी धन देकर प्राप्त किए जा सकते 
हैं। प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा पाने के लिए 
कड़ी मेहनत और संघर्ष करना 
पड़ता है, लेकिन धनवान व्यक्ति 
प्रसिद्धि के पीछ-ेपीछे भी चलता है। 
इसीलिए लोग धन बढ़ाने में अधिक 
रुचि रखते हैं।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण व्यापारियों 
को 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ; दिवाली धूमिल हो गई

आज के भौतिकवादी युग में धन के बढ़ते प्रभुत्व 
और नैतिक मूल्यों के क्षरण पर एक तीखा व्यंग्य भाजपा छोड़ सपा में आए धर्मेंद्र कश्यप, बोले 

अपनी जाति पर नहीं चलता बुलडोजर


